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निबेदन 


प्रथम योरपीय महायुद्ध के बाद ज्यों-ज्यां समय ब्रीतता गया, यह 
अनुभव होता गया कि युद्ध के समय जो छोटे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता या 
स्वभासय-निणंप आदि की वात की गई थीं, उनमें कुछ दम न था; वे 
ज्यादहतर कूटनीति को चाले थीं। जो राजनांतिज्ञ कुछ ईमानदारा से 
विश्व-शान्ति को कोशिश करना चाहते थे, उनकी कुछ चली नहीं । 
धीरे-ध,रे यह धारणा हो गई कि संसार श्रभी चहुत-कुछ पुराने दर 
पर है चलेगा, उसमें परावान या ग़ुवाम देश भी रहेंगे, रड़ और 
जाति का भेद भी रहेगा, और दाँ, साधव्राज्य भी अ्रभो तो रहने वाले ही 
हूँ। ऐसा परिस्थिति में हमने संसार के सबसे बड़े साम्राज्य की शासन- 
पद्धति का परिचय देने के लिए, सन्‌ १६२६ में यह पुस्तक पहली बार 
लिखी थऔ्रं।र प्रकाशित को थो । 

हिन्दों संसार ने इस पुस्तक के पहले संस्करण को खपाने में चोदद 
वर्ष लगा दिए | इस समय दूसरा योरपीय महायुद्ध लोगा को परेशान 
कर रहा था। दूसरा चजों के साथ कागज को भी बड़ी कठिनाई थी | 
तो भा हमने उन पाठकाी का विचार करके जो ऐसे साहित्य की कदर 
करत हैं, सन्‌ १६४३ में, आवश्यक सशोधन करके, इस का थोड़ी सी 
प्रतियों छवारी | पंछ सन्‌ १६४४ में इसका तःसरा संस्करण हुआ | 

समय परिवतनशील है। दूमरे महायुद्ध के समय तक अंगरेज़ इस 
गत का गव करते थे कि ब्रिटिश साद्राह्व पर सूर्य कभा श्रस्त नहीं 
होता, और श्री चचिल ने कहा था कि मै साम्राज्य का अन्त करने के 
लिए सप्नादू का प्रधान मंत्रा नहीं बना हूँ । पर उन्हीं चचिल मद्दोदय 
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को अपने जीवन-काल में यह देखना पड़ा क्रि ब्रिटिश साम्राज्य से पहले 
भाम्राज्य शब्द निकल कर वह ब्रिटिश राष्ट्रमंइल हुआ ओर पीछे 
भारत, पाकिस्तान और लंका के, सदस्य होने के साथ ब्रिटिश राष्ट्र- 
मंडल में से अटिश शब्द भी निकल गया और इस प्रकार उसकी 
अंगरेजी प्रभुता समाप्त हो गई। जिस एशिया के निवासियों के प्रति 
गोरे लोगों को लघुता-सूचक भावना रहती आई थी, आज उसके तीन 
राज्य राष्ट्रमंडल में बराबरी के पद पर विराजमान हैं, और भारत 
बादशाह के प्रति राजभक्ति न रखता हुआ भी इंगलेंड आदि के 
मम्मान का अ्रधिकारी है । 

अस्तु, राष्ट्रमंडल के शासन का परिचय देने के लिए अत्र इस 
पुस्तक का संशोधित रूप पाठकों के सामने उपस्थित है। इसके दूसरे 
बेड का अधिकांश विषय नया लिखा गया है। अन्त में यह भी विचार 
किया गया है कि राष्ट्रमंडल में अभी क्या न्यूनताएँ या कमजोरियाँ 
हैं, जिनके दूर होने पर यह विश्व-संघ के निर्माण की दिशा में 
अच्छा सहायक हो सकता है। आशा है, पाठक इससे यश्रेष्ट लाभ 
उठावंगे । 
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संखया--राज्य का आधार, इस्लाम--शासनपद्धति सम्बन्धी अन्य 
बातें--राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध--'घधामिक'! शासन-व्यवस्था--समाजवाद 


या सम्प्रदायवाद--पराकिस्तान और भारत | पृष्ठ १२६-- १ २६ 
२०-- लका 

साधारण परिचय--शासन-विकास---लेका की स्वाधीनता-- 

राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध--लंका और भारत | पृष्ठ १३०--१३३ 


परिशिष्ट-राष्ट्रमंडन के उद्दश्य की पूति कैसे हो ! 
वर्तमान अवस्था--इसको न्यूनताएँ---इंगलेंड का साप्राज्यवाद-- 
वर्ण विद ष---आपसी संघर्ष--विशेष वक्तव्य । पृष्ठ १३३--१३६ 


पहला खंड 
ब्रिटिश संयुक्त राज्य 


पहला परिच्छेद 


का >> कक 5: रास 


विषय प्रवेश 


विशेष स्चना--'राष्ट्रभडल” (“कामनवेल्थ-आफ-नेशन्स! या 
संक्षेप में 'कामनवेल्थ”) बिटिश साम्राज्य का नया नाम है | यह उसे 
अक्तूबर ?६४८ से ग्राप्त हे । इसके सम्बन्ध में खुलासा विचार इस 
पुस्तक के दूसरे खंड में क्रिया यया हे । 


शासन सम्बन्धी ज्ञान का महत्व--एक भारतीय विद्वान का 
कथन है कि सब धर्मों का प्रवेश राज-धर्म में हो जाता हैं। आजकल 
इस कथन की सत्यता, थोड़ा विचार करने पर, भली भांति मालूम हो 
सकती है | हरेक देश की आर्थिक, सामाजिक या धामिक उन्नति के 
विविध कार्यों का प्रत्यक्ष या गाण रूप से राजनीति से सम्बन्ध ह्वाता है । 
नागरिक जीवन की रोजमरां की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जिनमें 
उनके देश की शासनपद्धति, अनुकूल होने से, बहुत सहायक हो सकती 
है; और प्रतिकूल होने से, यह बहुत ब्राधक भी बन सकती हैं । किसी 
नागरिक का यह कहना ठीक नहीं है कि हम राजनीति में भाग नहीं 
लेते | सरकार के बनाए हुए कानूनों पर उर्हें अमल करना ही पड़ता 
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है | सरकारी कर (टक्स) उन्हें देने ही होते हैं, अपने भले या बरे 
व्यवहार से, चाहें अथ्रप्रकट रूप मे हो क्यों न हो, वे सरकार को शासन 
सम्बन्धा नए नियमों के निमाण के लिए, अ्रथवा पुराने कानूनों के 
परिवतन या संशोचन के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक, 
किसा-न-किसी अ्रश में राजनीति से सम्बन्ध अ्रवश्य रुवता है| इसलिए 
यह थ्रावश्यक है कि हरेक नागरिक, पुरुष हो या ख्थ्री, युवक हो या 
वृद्ध, शासन सम्बन्धी विपयो का यर्थष्ट ज्ञान प्राम करे, और उन्हें मली 
भांति अध्ययन और मनन करे, जिससे वह इस दिशा में अपने कतव्यों 
का उचित रीति से पालन कर सके | 
रा्ट्४ंटक का शासन जानने की आवश्यकता-- 
हमें अपने ही देश का नहीं, भिन्न-भिन्न देशों को शासनपद्ध तियां का ज्ञान 
होना चाहिए। इससे हम यह सोच सकेंगे कि किस शासनपद्धति की 
कंनसी बात ऐसी है, जिसके, हमारे देश में, जारी हो जाने से हमारा 
कल्याण होगा; तथा, कौनसे नियम हमारे लिए हानिवारक होंगे | यदि 
गअ्रवकाश के अ्रभाव से हम बहुत से देशों की शासनपद्ध तियां का ज्ञान 
प्राम न कर सके, तो कम-से-कम ऐसे देशा के विषय में तो हम अवश्य 
ही ज्ञान होना चाहिए, जिनसे हमारा घनिष्ट सम्बन्ध है । 
उदाहरण के लिए, पाठक जानते हैं कि वतमान अ्रवस्था में भारत- 
वष जिस राष्ट्रमंडल का एक सदस्थ है, उसका एक सदस्य इंगलंड है, 
आअ।र इंगलेंड का बादशाह उसका अध्यक्ष है। भारतवप ने प्रजातंत्र 
राज्य बनने का निश्चय करने पर भी इंगलंड के बादशाह को रा/मंडल 
की एकता का प्रतीक स्वीकार किया है । भारतवप की शासनपद्धति कई 
महत्वपूर्ण बातों में इंगलेंड, तथा राष्रमंडल के स्वाधीन राज्यों के ढंग 
को है । राष्ट्रमंडल के पराधीन भागों से भी भारतवर्ष का बहुत सम्बन्ध 
है; उनके कई स्थानो में तो कितने ही भारतीय निवास करते हैं, तथा 
कुछ वहाँ जाते-आते रहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सभी भाग से 
हमारा सम्बन्ध है, ओर उन सत्र की शासनाउद्धति का ज्ञान प्राप्त करना 


विपय-प्रबे श रे 


हमारे लिए उपयोगी तथा आवश्यक है । 

शासन के विचार से राष्प्रमंडल के दो भाग किए जा सकते हैं-- 
(१) ब्रिटिश संयुक्तराज्य, और (२) राष््र्मंडल के श्रन्य देश ; जेसे 
केनेडा, दक्षिण अफ्रीका का यूनियन, थ्रे।र आर्ट लिया आदि । इस 
पुस्तक के पहले खंड में त्रिटिश संयुक्त राज्य को शासनपद्धति का विचार 
किया जाता हैं । 

त्रिटिश संयुक्तराज्य--ब्रिटिश संयुक्त राज्य में ग्रेंट-ब्रिटेन 
(इंगलेड, वेल्ज, स्क्राटलंड) और उत्तरी आयरल्लेड, तथा मानदढ्व।प और 
खाड़ी के द्वीप सम्मिलित हैं | साधारण बोलचाल में इंगलंड कहने से 
भी इस सब्न भू-भाग का आशय लिया जाता दे। साधारण आदमियों 
की यह धारणा होती है कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य कोई बहुत बड़ा राज्य 
होगा, लेकिन अ्रसल में यह बात नहीं है। क्षेत्ररल और जनसंख्या की 
दृष्टि से ब्रिटिश संयुक्तराज्य बहुत साधारण सा है; वह भारतवरष के 
संयुक्तप्रांत से भी छोटा हैँ | इसका क्षेत्रकल लगभग ६४ हजार वर्गमील 
है और सन्‌ १६४१ में उसकी जनसंख्या लगभग चार करोड़ 
सा ठलाख थो। 

योरपीय महाद्वीप के पश्चिम भाग में चहू ओर समुद्र से सुरक्षित, 
ग्रेंट-ब्रिटेन एक टापू है। इसके दक्षिण भाग में इंगलेंड ओर वेल्ज़ 
हैं, तथा उत्तरी भाग में कुछ ऊँचे पहाड़ों से परे स्काटलंड हे । 

ग्रेंट-त्रिटेन के पास आयरलैंड नाम का 'टापू ६ै। इस टापू का 
उत्तरी भाग यानी उत्तरा आयलैंद ब्रिटिश सयुक्तराज्य में शामिल हैं। 
खासकर इंगलंड का, किनारा काफो कटा हुआ देँ । यहां कई बन्दरगाह़ 
बहुत उत्तम हैं। नदियों की गति भी जहाज़ो के जान-आने के लिए 
बहुत अनुकूल है । 

श्रिटिश संयुक्तराज्य योरप, श्रमरीका और श्रफ्राका के बीच में 
ऐसे मौके की जगह पर दे कि भिन्न-भिन्न देशा का व्यापारिक माल इस 
राज्य के पास से गुजरता हैं, और सब्र जगहाँ का माल यहाँ आसानो 
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से आ सकता है। इस तरह यह राज्य समुद्रों के चौराहे पर है। इन 
कारण से इस राज्य के निवासियों को संसार के भिन्न-भिन्न देशों से 
व्यापार करके लाभ उठाने की बड़ी सुविधा मिली है। इस राज्य 
की भोंगोलिक स्थिति राष्टरमंडल (ब्रिटिश साम्राज्य) के निर्माण में भी 
बहुत सहायक हुई है; इसका विशेष विचार आगे क्रिया जायगा । 


दूसरा परिच्छेद 
ऐतिहासिक परिचय 


ब्रिटिश संयुक्तराज्य की शासनपद्धति का वणन आरम्म करने से 
पहले हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि इस राज्य के भिन्न-भिन्न 
भाग कब और किस प्रकार आपस में मिले | पहले इंगलंड को लेते हैं। 

इंगलंड का एकोकरण --श्रंगरेज़ों का इतिहास पांच-दस हज़ार 
बर्ष का नहीं है। यह डेट हजार वर्ष से भो कम का है। उससे पहले 
अ्रंगरेज जाति नहीं थी; इंगलेड के मूल निवासी “ब्रिटेन', कहलाते थे । 
उन पर रोम वालों का राज्य था । रोम वालों ने ईसा से ५५ वष पहले 
वहाँ राज्य करना आरम्भ किया था और लगभग सादे चार सो वष 
राज्य किया; उन्होंने वहां के मूल निवासियों की बहुत-कुछ उन्नति की, 
परन्तु उन्हें सदेव परावैलम्बी बनाकर रखा, आत्म-रक्षा के लिए शस्त्र 
रखने की अनुमति नहीं दो | इसका परिणाम यह हुआ कि जब्र पाँचवीं 
सदी में रोम पर उत्तरी योरप की असभ्य जातियों ने ग्राक्रमण किया 
और इंगलेंड में रहनेवाले रोमन लोग अपने देश में लौट आए, तो 
बेचारे ब्रिटेन असहाय रह गए। सन्‌ ४४६ ई० में पश्चिमी योरप की 
एल्ब्र नदी के किनारे रहनेवाले “ज्यूट” लोगों ने आकर प्रथम बार इंगलेंड 
के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया | पीछे धीरे-घारे पश्चिम योरप से 
ही 'ऐंगल' और 'सेक्सन! लोग झ्राए और भिन्न-भिन्न भागों पर 
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ग्रधिकार करके अलग-अलग राज्यों की स्थापना करने लगे | उपय॒क्त तीन 
जातियों के आदमी कुछ समय परस्पर मे लड़ते-भनिड्ठते रहें | आटवों सदी 
के अन्त में इनके सात जुदा-जुदा राज्य थभ्रे। सन्‌ ८२७ द्दै० मं एग्बट 
नाम का बादशाह सारे इंगलेड म॑ सर्वाच्र अधिकारी मान लिया गया । 
यद्यपि उस समय भो कई भागों में अलग-अलग बादशाह थ, उस वर्ष 
से इंगलंड एक राज्य समझा जाने लगा | 'इंगलेंड” शब्द का अ्रथ है, 
एंग्लो की भूमि! । 

अगरज़ या ए्ग्लो सेक्सन जाति - नवीं सदी में डनमार्क 
( और नावें ) से श्राकर 'डेन! लोगों ने इंगलड पर आक्रमण किया, 
ओर अन्त में सन्धि करके कुछ भाग में अपना राज्य स्थापित कर लिया। 
ग्यारहवीं सदी में 'नामन! लोग हंगलैंड पर आक्रमण करने लगे । 
नामेंडी (फ्रॉस) के ड्यूक विलिथम ने यहाँ सन्‌ १०६६ में विजय प्राप्त की 
आर सत्र भूमि पर अ्रधिकार कर लिया; वह बादशाह तन गया ! इस 
घटना से, तथा इसके पश्चात्‌, नामन लोगां की अच्छी संख्या इंगलंड 
में रा गई और यहाँ रहने लगी | ये लोग उसी जाति के थे, जिनके, 
पूर्वोक्त डन! लोग थे | बादशाह से जमान पाकर ये बड़े-बड़े सरदार बन 
गए। इंगलंड के वर्तमान सरदार घरानों के आदमी प्रायः इन्हीं के 
बंशज हैं । 

उपयक्त सब्च जातियों--ज्यूट, एंगल, सेक्सन, डेन और नामन --के 
परस्पर मिलजाने से अ्ँगरेज़ ( इंगलिश ) जाति बनी हैं। इसे एऐग्लो- 
सेक्मन भी कहते हैं; अ्रसल में यह शब्द पहले आई हुई ऐएगल ओर 
सेकक्‍्सन जातियों के मेल को जाहिर करनेवाला हैं। नामनों के बाद 
इंगलेड किसी विदेशी जाति के अधिकार में नहीं आया । 

वेल्ज की विजय -- जब त्रिटनों पर सेक्सन ग्रादि जातियां के 
आक्रमण हुए तो उनमें से कुछ तो खाड़ी पार करके गाल? ( फ्राँस ) 
चले गए थ, और कुछ ने वेल्ज़ के जंगलों में शरण ली थी। वेज्ज़ में 
श्रत्न भी उन प्राचीन ब्रिटेनों के बंशज रहते हैं, ये अभी तक अपनी 
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पुरानी भाषा का भी व्यवहार करते हैं। अध्तु, तेरहवीं सदी के अन्त में 
वेल्ज को विजय करके इंगलंड के राज्य में मिला लिया गया | तत्र से 
इंगवंड के बादशाह का बड़ा लड़का 'वेल्ज़ का राजकुमार या प्रिंस- 
ग्राफ-वन्‍न्ज़ कहलाता हैँ | दसरे योरपोय महायद्ध के पहले तक वेल्ज़ के 
लिए स्वतन्त्र पालिमंट स्थापित करने का आ्रान्दालन चल रहा था । 

स्काटलंड का मेल---इंगलेंड और स्काटलंड के बीच में ऊँचे 
पहाड़ होने से, आरम्भ म॑ बहुत समथ तक, इन देशा में आपसो 
सम्बन्ध बहुत कम रहा । कई बार इस बात का यत्न किया गया कि ये 
दोनों राज्य मिल जायें | सन्‌ १६०३ में इंगलेंड की महारानी एलिज़बेथ 
का देहान्त हो जाने पर, स्कराटलंड का बादशाह ही निकटतम उत्तराधि- 
कारी होने के कारण, इंगलेएड का भी बादशाह बना । स्काटलेंड में वह 
जेम्स छुठा? कहलाता था; इंगलेंड म॑ं उसका नाम "जेम्स पहला” रहा। 
हस प्रकार दोनों राज्यों का एक ही बादशाह होगया, परन्तु दोनों की 
शासन-व्यवस्था तथा कानून जुदा-जुदा रहे | धीरे-धीरे इस नीति की 
हानियाँ मालूम होतो गयीं, तथापि दोनों राज्यों में पारस्परिक मनो- 
मालिन्य रहने के कारण, इनका मेल न हो सका | अन्त में १७०७ ई० 
के कानन से दोनों राज्य मिलाए गए । दोनों की नई सम्मिलित पालिमेंट 
का नाम “ब्रिटिश पालिमेंट' हो गया | स्काटलैंड में भी वेल्ज की तरह 
दूसरे योरपीय महायुद्ध आरम्भ होने से पहले, स्वतन्त्र पालिमेंठ स्थापित 
करने का आन्दोलन चल रहा था । 

अस्तु, यह स्पष्ट है कि इड्लेंड और घ्काटलेंड को परस्पर में मिले 
अभी ढाई सा वर्ष भो नहीं हुए। इन दोनों देशों का संयक्त नाम 'भ्रेंट- 
ब्रिटन! है। ग्रंट का अ्रथ बड़ा या महान है। 

उत्तरी आयलेंड-पग्रट-थ्िटिन के पास आयलैंड एक अलग 
टापू है । इन दोनों के ब्ोच में आयरिश सागर है; इसलिए आरम्भ मं 
बटत समय तक, इन दोनों के निवासिया का मिलना-जुलना कम रहा | 
इसके अतिरिक्त इंगलंड, श्रायलैंड का श्रपने से छोटे दर्ज का मानता 
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था| उसने महारानो ऐलिजघेथ के समय में उसे जीत लिया । पश्चात्‌ 
सन्‌ १७१६ ई० में श्रिटिश पालिमंट ने ग्रावलैंड के लिए कानून बनाने 
के सम्बन्ध में अपने अधिकार की घोषणा की, परन्तु दोनों राज्यों के 
आपसा कगड़ां के कारण ये अलग-अलग ही रहे | सन १७८र ई*» में 
आयलेड की अलग पार्लिमंट हो गया। अटठारहवीं सदी के अन्त तक 
बह राज्य अपना शासन खय॑ करता रहा | सन्‌ श्य०१ ई० में श्रायर्लेंड 
की ग्रलग पालिमंट रहना बन्द हो गई अर वह ग्रे ट-त्िटन की पालिमेंट 
में मित्र गई | उसो में आयरलैंड के प्रतिनिधिया को संख्या निश्चित कर 
दी गई । दोनों राज्यों का बादशाह भी एक ही हो गया । उन्नीसवीं 
सदी के अन्त में वहाँ 'होम-रूल! आ्रान्दोलन होन॑ लगा, जिससे अन्त में 
सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात्‌ , केवल उत्तरा आयलैंड की 
पलिमंट ही विटिश पालिमट के अ्थान रही और शप आयल॑द का 
आवरिश फ्री स्टंट, के नाम से एक अलग राज्य हो गया | सन्‌ १६३७ 
में आयरिश फ्रीस्टेट ने अपना पुराना नाम आओयर! ग्रहण किया 
आर अपने-श्रायको प्रजातंत्र घोषित किया । इस राज्य के हन्‍्दरूनी 
मामले में बादशाह का कुछ सम्बन्ध नहीं रहा। विदेश-नीति सम्बन्धी 
कुछ बातों में बादशाह आयर के मन्त्रियों की सलाह लेकर आवश्यक 
करवाई करता रहा | सन्‌ १६४६ में आयर ने बाहरी मामलों में भी 
इंगलेंड के बादशाह का सम्बन्ध न रखने का निश्चय कर लिया। वह 
उत्तरी आयलैंड को भो ब्रिटिश पलिमैट के प्रभुल से मुक्त करके अपने 
साथ मिलाने का प्रयत्न कर रहा हैं । 

ग्रम्तु, इस विवचन से यह मालूम हो गया कि किस प्रकार ब्रिटिश 
संयुक्तराज्य के भिन्न भिन्न भाग मिलने पर वह एक राज्य बना | अ्रगले 
परिच्छेद से हम इस राज्य की शासनपद्धति का वन आरम्भ 
करते हैं | 


ना गखजजचआ्ीए अं िलडिपए - 


तीसरा परिच्छेद 
अंगरेजी शासनपद्धति की विशेषताएँ 


अगरेज चाहते हें कि उनके देश की राज्यपद्धति का विकास, 
वेघानिक विकास की भाँति, स्वाभाविक रूप से हो । वे यह अधिक 
पसन्द करते हैं कि उस समय तक कोई परिवतन न किया जाय जब 
तक वह अनिवार्य न हो जाय ओर परम्परावादी भी उसकी 
अनवायता स्वीकार न करलें । --अरनेस्ट एटकिंसन 


किसी-किसी देश की शासनपद्धति में कुछ बाते ऐसो होती हैं, जो 
प्रायः दुसरे देशों की शासनपद्धतियों में कम पाथों जाता हैं । जिस देश 
में ऐसा हो, उसकी शासनपद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन बाता 
को भलो-भांति समझ लेना उचित हैं | इड्डलंड की शासनपद्धति में तीन 
बाते ऐसी हैं, जिन्हें हम उसकी विशेषताएँ कह सकते हैं । 
३ 
१--बादशाह शासन-काये के लिए उत्तरदायी नहीं 
““यद्रपि प्रकट रूप से समस्त शासन-काये बादशाह के नाम से होता 
है, पर वास्तव में बादशाह अपनो इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करता । 
कानून बनाने तथा शासन और न्याय करने के लिए अगरेजी शासन- 
पद्धति के अनुसार पालिमेंट, मन्त्रिमणडल तथा न्यायाधीश उत्तरदायी 
है, और, वादशाह केवल इन संस्थाओं के आदेशानुसार काम 
करता है । 
अगरेजी शासनपद्धति का एक सिद्धान्त यह है कि बादशाह गलती 
नहीं कर सकता । इसका अभिप्राय यह है कि वह किसी भी सरकारी 
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काय का उत्तरदाता नहीं माना जाता । सब कार्यों के उत्तरदाता मंत्री ही 
होते हैं, अं।र उनकी सम्मति के अनुसार ही बादशाह काम करता है। 
हाँ, बादशाह एक काम अपनो इच्छा के अनुसार करता है, वह काम है, 
प्रधान मंत्री का चुनाव । परन्तु इस काय की भो एक समा रहती है । 
आदशाह को इस पद के लिए ऐसा हो ग्रादमी चुनना होता है जो 
“कामन्स' ( जनसाधारण ) सभा के अधिकांश सदस्यथां को अपनो नीति 
के पक्त में रख सके | 
८ | 

२--यह शासनपद्धति परिवतनशील है-श्रेंगरेजी शासन 
पद्धति की दूसरी विशेषता यह है कि यद्यपि उसके कुछ नियम ऐसे भी 
हैं, जिन्हें इंगलंड की कामन्स सभा ने बनाया हैं, उसके अ्धिकाँश नियम 
इस प्रकार के हैं, जो किसो खास समय म॑ इस सभा द्वारा नहीं बनाये 
गये; ये रीति-रिवाज़ पर निभर हैं ओर इनके अनुसार वहाँ परम्परा से 
काम होता आ रहा है । देश के लिखित कानून में उनका समावेश नहीं 
है ।इमका कारण्य यह हैं कि इंगलड के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी 
किसो खास समय बह निश्चय करके नहीं बेठे कि आओ अपने देश के 
राज़प्रबन्ध के लिए इस-इस विषय के कानून बनावें, अब से इस देश 
का शासन इस नयो पद्धति के अनुसार होना चाहिए। अ्रेंगरेजी शासन- 
पद्धति के बहुत झ्े नियमों को अपने वर्तमान रूप में आने के लिए यथ्रष्ट 
सम्रथ लगा है । इस प्रकार अ्रंगरेजी शासनपद्धति का धारे-धारे विकास 
हुआ है, इसको स्वाभाधिक वृद्धि हुई है। आवश्यकता होने पर 
इसमें फरिवर्तन आसानी से हो सकता है, उसके लिए घोर आन्दोलन 
नहीं करना पड़ता । 

- इसीलिए यहाँ को शासनपद्धति को परिवतनशील कहा जाता हें । 
यह अमरीका आदि देशा को शासनपद्धतियों की भांति श्रपरिवतनशील 
नहीं है । यहाँ शासनपद्धति सम्बन्धी नियमों में सुधार करने के लिए 
विशेष बन्धन नहीं हैँ। मंत्रिमंडल आवश्यकतानुसार उसके संशोधन का 
प्रस्ताव कर सकता हैं। इससे उसमे एक-दम महान परिबरतन भी हो 
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सकता है। व्यवहार में, मंत्रिमंडल या पार्लिमेंट लोकमत से आगे नहीं 
बट सकती, और लोकमत प्रायः सहसा नहीं बदलता । 

अस्तु, मंत्रिमंडल के प्रस्तावों के अतिरिक्त, न्यायालयों के निर्णय 
भी यहाँ शासनपद्धति बदलने में सहायक होते हैं। पालिमंट के बनाए 
हुए कानूनों का अ्रथ लगाने में मतभेद उपस्थित होने की दशा में उसका 
निणय न्यायालय करते हैं। इससे उन कानूनों पर न्यायालयों के निणयों 
का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार शासनपद्धति में घोरे- 
धीरे परिवर्तन हुआ करते हैं, जो तहुघा उस समय तो कुछ विशेष 
महत्व के मालूम नहीं होते परन्तु पीछ जाकर उनसे किसी-किसी विषय 
का कायापलट सा ही हो जाता है । 

शासनपद्धति की परिवर्तनशीलता से इंगलड को एक बड़ा लाभ 
यह है कि यहाँ जनता की इच्छानुसार सुधार होने की सम्भावना बनी 
रहती है, इससे प्रायः जनसाधारण को क्रान्ति की आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । उन्होंने समझ लिया है कि जसा लोकमत होगा, बेसा 
नियम पार्लिमेंट में बन जायगा । इसलिए वे जत्र जैसा कानून बनवाना 
चाहते हैं, उसके अनुसार लोकमत तैयार करने तथा जनता को शिक्षित 
करने में लग जाते हैं । यदि वे ऐसा करने में सफल न हां अथांत्‌ वे 
लोगों को अपने अभीष़्र नियमों की उपयोगिता न समभक्का सके तो वे 
जान लेते हैं कि उस विषय की क्रान्ति में जनता हमारे साथ न होगी, 
और इसलिए क्रान्तिकारी उपायों से भी सफलता न होगी । यही कारण 
है कि इंगलेंड के इतिहास में यह ब्रात खास तौर से देखने में आती है 
कि यद्द देश राजनैतिक क्रान्तियों और उथल-पुथल के भंगड़ों से प्रायः 
मुक्त रहा है। वास्तव में इंगलेंड की शासनपद्धति का इतिहास बादशाह 
की शक्ति कम होकर, उस शक्ति के, प्रजा के हाथ में जाने का इतिहास 
है . और, यह काय क्रमशः प्रायः मंज़िल-दर-मंजिल, और अधिकांश 
में त्रिना खून बहाये, हुआ है । 

३-यह शासनपद्धति अलिखित है-अमरीका आदि की 
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शासन-पद्धति लिखित” कही जाती है; इसके विपरीत, इंगलेंड की 
“अलिखित' मानी जाती है। लिखित शासनपद्ध ति से अभिप्रायः उस 
शासनपद्धति से होता है, जिसके अधिकतर कानून किसी विशेष समय 
बनाये जाकर, लिखे हुए रहते हैं। अलिखित शासनपद्धति से उस 
शासनपद्धति का ओघ होता है, जो राज्य की रीति-रस्म, रिवाज, रूदढ़ि 
या परम्परा के आधार पर त्नो होता है, जिसके कानून सवसाधारण में, 
लोकमत के अनुसार होने से ही, मान लिए जाते हैं। इन कानूनों में 
से कुछ, सुभीते के लिए, लिख भा लिए जाते हैं; तो भी शासनपद्धति 
अलिखित ही कही जाती है । यहाँ के कुछ महत्वपूण कानून पालिमेंट 
द्वारा खांस-खास समय पर स्वीकृत किये जाकर लिखे हुए हैं। तथापि 
इसमे सन्देह नहीं कि इस शासनपद्धति में रिवॉज या रूंढ़ि का विशेष 
भाग है। 


>-+०>३-७२०-०-- 


चौथा परिच्छेद 
बादशाह ओर प्रिवी कॉसिल 


बादशाह के उत्तराधिकार का नियम--नामर्मन लोगों की 
विजय (सन्‌ १०६६ ६०) से पहले यहाँ बादशाह (बह पुरुष दो या स्त्री) 
प्रायः निवांचित होता था, परन्तु वह शाही परिवार के आदमियों में से 
ही चुना जाता था । उस वर्ष से जागीरदारी प्रथा आरम्भ हो गई 
आर यह विचार ब्रल पकड़ता गया कि अन्य जागीर की भांति राजगद्दी 
भी वंशानुक्रम से मिलनी चाहिए | सोलहवीं सदी में बंशानुक्रम अधि- 
कार की अ्रपेज्ञा निवांचन-सिद्धान्त की विजय अधिक रही | सन्‌ १६४६ 
ई० में बादशाह चाल्स-पहले को प्राणदंड देने के पश्चात्‌ ग्यारह वष 
त्रिना बादशाह के काम चलाकर, १६६० म॑ बादशाह का पद किर 
कायम किया गया | सन्‌ १६८६ में बादशाह जेम्स-पहले को निकालकर, 
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उसकी जगह विलयम-तीसरे को गद्दी पर बेठाया गया, और अन्त में 
१७०१ में उत्तराधिकार-कानून बना दिया गया, जिससे यह तथ हो 
गया कि इंगलड में बादशाहत का अधिकार वंशानुक्रम से माना जाता 
है, परन्तु कोई बादशाह तभी तक राज्य कर सकता है, जब तक पार्निमेंट 
उसे चाहें । 

बादशाह के उत्तराधिकार-कानून को 'सेटलमेंट एक्ट! कहते हैं । 
इससे यह निश्चय किया गया था कि राज्य बादशाह जेम्स-पहले की पोती, 
सोफिया के वंशजों को मिले | इस कानून के अनुसार ब्रिटिश राजसिंहा- 
सन का अ्रभिकार पैन्रिक अर्थात्‌ वंशागत है। बादशाह का पद किसी 
को गुण कर्मानुसार नहीं दिया जाता । किसी बादशाह के मरने पर 
उसेके सब्र से बड़े लड़के को राजगद्दी मिलती है। यदि सब्र से बड़ा 
लड़का जीवित न हो तो उसके सत्रस बड़े लड़के को (अंर लड़का न 
होने की दशा में लड़की को) राजगद्दी पाने का अधिकार होता है । 
यदि बादशाह के बढ़ लड़के को कोई सन्तान न हो, तो बादशाह का 
दूसरा लड़का, श्रोर उसके जीवित न होने पर उसको सन्‍्तान अधिकारी 
होती है | यदि बादशाह का कोई लड़को या उसकी सन्‍्तान जंवित न 
हो तो बादशाह की सत्र से बड़ी लड़की या उसकी सनन्‍्तान अधिकारिणी 
होती है ! परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक राज्याब्रिकारों को गद्दी पर बरेठते 
समय यह शपथ लेनी होती है कि वह प्रोटेस्टेंट मत का ईसाई है । यदि 
बह रोमन केथलिक मत का ईसाई, या किसी अन्य धर्म का अनुयायी हो 
तो वह राज्याधिकार से वश्चित कर दिया जाता है । 

बादशाह के अधिकार--बादशाह के अधिकार दो प्रकार के 
होते हैं:--(१) जो उसे कानून द्वारा प्राप्त हैं; (२) जो उसे बिना कानून 
ही, बादशाह होने की हैसियत से, प्राप्त हैं। कानून द्वारा प्राप्त अधिकार 
परिमित हैं ; इनके कुछ उदाहरण ये हँ--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में 
नियम बनाना, जिनके लिए उसे कानून से अधिकार दिया गया है; 
अपने और अपने परिवार के खर्चे के लिए णर्मिमेंट द्वारा स्वीकृत रकम 
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प्रात करना | जो अधिकार उसे बिना कानून, बादशाह होने की हैसियत 
से प्रात है, उनके अनुसार वह यदि चाह तो, पालिमेंट की अनुमति 
बिना ही, सेना के हथियार रखवा सकता है, सरकारी नोकरा को बर्खास्त 
कर सकता है, युद्ध ओर सन्धि कर सकता हैं, साप्राञज्य के किसी भी 
निव्रासा को 'लाइ? बना सकता है, अपराधियों को क्षमा प्रदान कर 
सकता है। इस प्रकार अगरेज़ी शासनपद्धति के अनुसार चलता हृश्रा 
भी, बादशाह कई ऐसे काय कर सकता है, जिनसे देश को आन्तरिक 
उन्नति में तथा उसके अ्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में बहुत बाधा पहेंचे । परन्तु 
वास्तव में जैसा कि पहले कहा गया हैं, आजकल वह कोई भी काय 
केवल अपनों इच्छा के अनुसार नहीं करता; वह अपने अधिकारों को, 
ग्रयने मन्त्रियों को सलाह त्रिना अमल में नहीं लाता। बादशाह जो 
भाषण देता है, वह भी प्रधान मन्त्रा या अन्य मन्त्रियों द्वारा लिखा होता 
है, उसका अन्य राज्यों से जो पत्र-व्यवहार होता है, वह भी मन्त्रियों से 
छिपा नहीं रहता | बादशाह अपना विवाह भी मन्त्रियों की इच्छा के 
विरुद्ध नहीं कर सकता | ( 

बादशाह के कार्य--वादशाह अपने काय, प्रधान मन्त्री की 
सलाहँ के अनुसार करता है, उनमें से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित हैं;--- 
(१) मन्त्रियों की नियुक्ति करना । (२) प्रति वष पार्लिमेंट का उद्घाटन 
करना (३) पार्लिमेंट के ग्रधिविशन फो समाप्त करना । (४) परालिमेंट 
द्वाश स्वीकेत कानूनी मसविदा को स्थ|कार करके, उन्हें कानून का रूप 
देना (५) प्रधान अैधिकारियां- तथा न्यायाधीशों को नियत करना । 
(६) पदाधिकारियों की नियुक्ति करता | (७) पालिमेंट में भाषण देना । 
(६) अपराधियों को ज्ञमा करना, और (६) बड़ी-बढ़ी उपाधियाँ तथा 
पदवियाँ देना इत्यादि 

शासनपद्धति में बादशाह का स्थान--यद्रपि ब्रादशाह सब्र 
काम मन्त्रियों के परामश से करता है तथापि शासनपद्धति में उसका 
कुछ-न-कुछ महत्व रहता ही है। वह मन्त्रियों को आ्रावश्यकतानुसार 
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प्रोत्साहन या चेतावनी देता है। अपने अधिकारों का उचित रूप से 
उपयोग करके महारानो विक्टोरिया ओर जाज  पश्चम जैसे बादशाह 
इंगलंड के शासन-काय में बड़ा प्रभाव डालते रहें हैं। मंत्रिमंडल बनते 
हैं ओर बदलते हैं, मन्‍्त्रो आते और जाते हैं, परन्तु ब्रादशाह स्थायी है, 
बह शासन-काय का श्लला बनाए रखता है| वह राज्य के विविध 
रहस्यों को जानता है, ओर शासन-नीति के व्यवहार के सम्बन्ध में 
उसका अनुभव प्रायः मन्त्रियों की अपेक्षा अधिक होना स्वाभाविक हो 
है । विशेषतया विदेशों सम्बन्धी विषयों में उसका प्रभाव बहुत ही पड़ता 
है। यह कहा जा सकता है कि समझदार बादशाह का प्रभाव, केवल 
प्रधान मंत्रो को छोड़कर ओर सब्र व्यक्तियों की अ्रपेज्ञा श्रधिक रहता 
है| थहो कारण है कि इंगलड में यद्यय्रि व्यावहारिक दृष्टि से बादशाह 
के अ्रधिकार क्रमशः कम होते गये हैं, परन्तु इसके साथ ही जनता में 
उसका आदर-मान बढ़ता गया है। बादशाह ही राष्ट्रमंडल की एकता 
का प्रत्यक्ष चिह्न या निशान है | 

स्वयं अपनी इच्छानुसार बादशाह शासन-काय में कोई हस्तक्षेप 
नहीं करता । पार्लिमेंट का प्रभाव इतना बढ गया है कि अब बादशाह 
कोई ऐसा काये करने का साहस नहीं करता, जो पालिमेंट के विचार या 
नीति के विरुद्ध हो । इस तरह बादशाह एक वैध (कांध्टीचूशनल) 
शासक रह गया है | अ्रसल में शासन तो पार्लिमेंट श्रपने मंत्रिमंडल के 
ज़रिए करती है, लेकिन सत्र महत्वपूर्ण काम बादशाह के नाम से और 
उसके हस्ताक्षर करने पर होते हैं | इसलिए यह कहा जाता है कि बाद- 
शाह सिफ राज करता है, शासन नहीं। वह सब राजनेतिक दल 
(पार्टियों) से परे है, वह किसी दल का सदस्य नहीं हो सकता । अगरेज 
शासन-विधान में राजा सम्मान की वस्तु है, भय की नहीं । इंगलेंड #े 
बादशाह का पद लगभग नौ सौ वे से बरात्रर चला आ रहा है, केवल 
चाल्स-पहले की फांसी से, कुछु समय के लिए, यह सिलसिला टूट गय 
था । वहाँ इस पद की मान-मययांदा अन्न तक बनी हुई; हाँ, वहाँ वे 
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प्राचीन तथा आधुनिक बादशाहों के व्यावहारिक अ्रधिकारों में जर्म-न- 
ग्रासमान का अन्तर है। आजकल बादशाह पुरानी राजसत्ता की 
छाया-मात्र है । वि 

शाही खंच-बादशाह और उसके परिवार के निजी खच के 
लिए पार्लिमेंट प्रति वर्ष निर्धारित रकम स्वीकार करती है। सरकारी 
खर्च की इस मद को “सिविल लिस्ट” कहते हैं। एक बादशाह के 
शासन-काल में यह रकम प्रति वध बदलती नहीं। जब्र तक वह 
गद्दी पर रहता है, उसे ठहराई हुई रकम मिलती रहती है । 
उसके मरने पर, शाही खच्चे की जाँच होती है, और नए बादशाह 
की आवश्यकताओं के अनुमार शाही खच की रकम निर्धारित को जाती 
है | इसका निश्चय करने से पूव पार्लिमेंट में पूरी 4_हस होती है । अन्य 
विषयों की तरह पाजिमेंट का उस पर पूर्ण नियन्त्रण है । एक बादशाह 
के शासन-काल के समाप्त होने पर शाही खच का व्योरा प्रकाशित किया 
जाता है। बादशाह के पास निजी जायदाद काफी होती है, पर सत्र 
जायदाद को आमदनी राष्ट्र को सौंप दी जाती है, और बादशाह को 
अपने परिवार के ख्े के लिए पार्लिमेंट की उदारता पर निर्भर रहना 
पड़ता है। ग्राम तौर से बादशाह को प्रति वष मिलनेवाली कुल 
रकम ४,१०,००० पौंड होती है, इसमें से १,१०,००० पौंड बादशाह 
की प्रिवो पसं ( निजो खच ); १,३५४,००० पौंड महल के कमनचारियों 
का वेतन और पेन्शन; १,५२,८०० पौंड महल का खचचे, भोजन- 
व्र आदि; और १३,२०४ पौंड दान और पारितोषिक आदि के 
लिए होते हैं। बादशाह की सन्तान तथा भाइयों ग्रादि के लिए 
ग्रलग-अलग रकमें निर्धारित रहती हैं| सब्च शाही खच मिलाकर इंग- 
लैंड की कुल वार्षिक आय के एक प्रतिशत के पन्द्रहवें हिस्से से अधिक 
नहीं होता | 

प्रिवी कोसिल-बादशाह को उसके शासन-कार्य में सलाह देने 
के लिए एक सभा होती है, जिसे “प्रिवी कोंसिल” (गुम सभा) कहते हैं । 
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यह एक पुरानी सभा का धीरे-धीरे बदला हुआ स्वरूप है। नामन लोगों 
के आने तक इंगलेड में प्रिटन-सभा? ( बुद्धिमानों की सभा ) होती थी, 
जो बादशाह को आवश्यक विषयों पर सलाह दिया करती थी। नामंन 
बादशाहों के समय म॑ इसका स्वरूप कुछ बदल' गया और यह अधिकतर 
जागारदारों और बड़े-बड़े पादरियों का एक महासभा (ग्रंट कॉसिल) बन 
गयी । राज्य या दरबार के पदाधिकारियों म॑ से जो व्यक्ति इस सभा के 
सदस्य होते थे, और अधिकतर बादशाह के पास रहा करते थे, उनकी 
धरे-घारे एक स्थाया कमेटी सी बन गयी | पीछे इस कमेटी के सदस्य 
भो इतने अधिक हो गए कि उन सब्च का बादशाह से धनिष्ठ सम्बन्ध 
न रह सका । अ्रतः पन्दरहवीं सदी में बादशाह को सलाद देनेवाली 
इसकी एक छोट। कमेंट बनी; यह “गुप्त समा? कहदलाने लगी ! 
इस सभा के अधिकार अब बहुत कमर दो गये हैं । जन्न कभी ब्लाद- 
शाह को ऐसी झाज्ञा निकालनी होतो है, ज़िसमें इस सभा।की अनुमति 
की आवश्यकता हो, ,तब्र इस सभा का; अप्षिवेशन क्रिया जाता है.। 
श्रधिवेशन की सूचना सभा के सब्न सदस्यों के प्रास नहीं भेजी जाता;। 
अकसर छः ऐसे सदस्य बुला लिए जाते हैं जो मन्त्रिमंडल के सदस्य होते 
हैं| उनके उपस्थित झोने पर सभा का काय हो जाता है| ब्रादशाह इस 
सभा में उपस्थित नहीं होता । इस सभा के सभापति को 'ल्ाड प्रेसिडेंट 
कहते हैं | यह सदव मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। . 
बादशाह की परिषद कह्दने से इसो सभा का आशय लिया... ज्ञाग़म 
है। इस सभा की सलाह से बादशाह को जो आज्ञाएँ निकलती हैं, 
उन्हें सपरिष्रद बादशाह को आज्ाएँ ( आाडस-इन-कॉसिल ) कहा 
जाता है । सा 
प्रिवी कोंसिल के सदरुय--.._ूस सभा के सब सदस्यों की संख्य 
प्रायः तीन सो से ऊपर होती है। इसमे निम्नलिखित व्यक्ति होते हैं:-- 
(१) मन्त्रिमएडल के सब भूत-पूव तथा वर्तमान सदस्य (२) मुख्य राज्या- 
धिकारी, (३) राज्यपरिवार के सदस्य, (४) कुछ विश! और 
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“आ्रकविशप), (४) बहत से लाइ, जिनमें प्रायः वे सब व्यक्ति होते हैं, 
जिन्होंने स्वदेश में तथा विदेश में उच्च पदों पर काय किया हो, (६) कुछ 
मुख्य भूतपूब तथा वतमान न्यायाघराश, (७) उपनिवेशों और भारतवप 
के कुछ राजनोतिश, और (८) इस सभा के सदस्य को उपाधि पाये हुए 
दूसरे सज्जन । 

बादशाह को अधिकार है कि वह किसी आदम। को इस सभा का 
सदस्य बनाये। इस सभा के सदस्य प्रायः ऐसे व्यक्ति बनाये जाते हैं, 
जिन्हाने राजनीति, साहित्य, विज्ञान, शासन या थुद्ध आदि ज्षेत्रा में 
विशेष सेवा की हो । 

इस सभा के सदस्य आज बन होते हैं, ओर 'राइट आनरेबल' की 
उपाधि से सम्मानित होते हैं । सभा के सब्र सदस्य उस समय बुलाये 
जाते हैं, जत्र नये बादशाह का राज्याभिपेक होता है, और वह प्रचलित 
कानून के अनुसार शासन करने की प्रतिज्ञा करता है। 'कामन्स! सभा 
का अधिवेशन करने तथा स्थगित कराने के लिए, आदशाह के घोपणा- 
पत्र इसी सभा मे तेयार होते हैं । 

प्रिवी कॉंसिल की उपसमितियाँ--इस सभा को कई-एक 
समितियाँ हैं । सब्र से प्रधान उपसमिति मंत्रिमएडल है, जिसके द्वारा 
शासन का काम होता है। इसके बारे में खुलासा श्रगले परिच्छेद में 
लिखा जायगा। प्रिवी कॉसिल की दूसरी महत्वपूण उपसमिति न्याय- 
समिति है | यह उपसमिति राष्ट्रमण्डल के कुछ राज्यों की सब से ऊँच' 
अदालतों की अर्पाल सुनती है, ओर उन राज्यों की सबसे बड़ी ग्रदालत 
है| इमके फेमलों की कहीं अपोल नहीं होतो | पहले इसमं भारतवप के 
दीवानी के बहुत से तथा फाजदारों के;भी कुछ मामलों की अपील की 
जातो थो। अब्र यहाँ के किसी मामले का अ्रपील इसमं नहीं होता। 
प्रायः भारतवासी ब्रोलचाल म॑ इस उपसमिति को ही प्रिवी कोंसिल! 
कहते रहे हैं। इसके,सत्र सदस्थों को वेतन मिलता है 


पॉँचवाँ परिच्छेद 
मन्त्रिमण्डठल 


“कोई बादशाह मंत्रियों का विरोध नहीं करना चाहता; वह 
जानता है कि भूत काल में ऐसे विरोध के कारण एक बादशाह को 
अपना सिर देना पड़ा और दूसरे को अपना पंहासन खोना पड़ा ।? 


ऐतिहासिक परिचय--पिछले परिच्छेद में बादशाह की प्रिवी 
कौंसिल का वर्णन किया गया हैं। उसके बहुत बड़ी होने के कारण, 
उसके सदस्यों में से कुछ की एक छोटी कमेटी वनी, जिसे मन्त्रिमएडल 
कहते हैं, और जिस पर बादशाह का विशेष विश्वास होता है। शासन- 
पद्धति सम्बन्धी अन्य विपयों को तरह इड्डुल्लंड की इस संस्था का भी धीरे- 
धीरे विकास हुआ । 

चौदहवीं शताब्दी तक ब्रादशाह अपने मन्त्रियों को स्वयं चुनता 
था । मन्त्री भी प्रायः बादशाह को इच्छानुसार काम करनेवाले होते थे, 
चाहे उनके ऐसा करने से राज्य का हित हो या न हो | परन्तु सतरहवीं 
शताब्दी के अन्त में लोगों की धारणा हुई कि,यदि मन्त्रियों का काये 
'कामन्स” सभा के अधिकतर सदस्यों के मत के प्रतिकूल हो तो उन पर 
अभियोग लगाया जाना चाहिए | इस विपय पर विचार होते-होते अ्रन्त 
में यह सोचा गया कि ऐसे सजनों को मन्त्री बनाया जाया करे, जिनके 
मत से पार्षिमेंट के श्रधिकतर सदस्य सहमत हों | श्रत्र वही प्रथा 
जारी है। सन्‌ १७१४ ई० में जाज-पहला गद्दी पर बैठा । वह तथा 
उसका पुत्र जो पीछे जाज-दूसरे के नाम से बादशाह बना, श्रंगरेजी 
भाषा न जानने के कारण मन्त्रिमएडल या पार्लिमेंद में बादविवाद 
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में भाग न ले सकते थ । इसलिए इनके समय में राज्य का शासन-सूत्र 
बादशाह के हाथ से निकलकर प्रधान मन्त्री के हाथ में चला गया, और 
मन्त्रिमएडल के अधिकार बहुत बढ़ गये । यद्यपि पाछे जाज-त/सरे ने 
मन्त्रियों का कुछ विरोध किया, पर वह सफल न हो सका, ओर उनकी 
शक्ति क्रमशः बदती हीं। चला गयी। 

मन्त्रिवर्गो का निम्मौण--जत्र पालिमेंट का नया निवाचन 
होता है या जन्न प्रधान मंत्री अपने पद से इस्तोफा देता है, तो वादशाद्द 
“कामन्स” सभा के ऐसे सदस्य को प्रधान मन्त्रो बनाता है, जो उस 
सभा के अधिकतम सदस्यों को अ्रपनी नीति के पक्ष में रख सके | 
प्रधान मन्‍्त्री अन्य मन्त्रियों को चुनकर मन्त्रिवर्ग ( 'मिनिस्ट्री! ) बनाता 
है। ये अन्य मन्त्री 'कामन्त” ( जनसाधारण ) सभा अथवा “लाड सभा 
के सदस्य होते हैं। मन्न्रिवर्ग में प्रायः प्रत्येक विभाग के दो-दो मन्त्र 
रहते हैं, एक कामन्स सभा का सदस्य होता है, और दूसरा लाड-सभा 
का । इससे यह सुभीत होता है कि दोनों सभाओं में ऐसे आदमी रहते 
हैं, जिनका भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों से घनिष्ठ सम्बन्ध हो, और जो 
अपने-अपने विभाग से सम्बन्ध रखनेवाले उन प्रश्नों का भली भांति 
उत्तर दे सकें, जो उन सभाओ्रों के सदस्यों द्वारा समय-समय पर 
पूछे जायें । 

बहुधा मन्त्री उसी दल के होते हैं, जिस दल का सदस्य प्रधान 
मन्त्री हो, परन्तु विशेष दशा में दो या अधिक दलो के सदस्य भी मंत्रि- 
वर्ग में ले लिए जाते हैं | ऐसे वग को सम्मिलित मंत्रिबग ('कोश्रलिशन- 
मिनिस्ट्रा!) कहते हैं | प्रधान मन्त्र द्वारा चुने हुए मन्त्रियों को बादशाह 
मन्‍्त्री नियत कर देता है। चुनाव का यह काय बढ़े महत्व का होता हैं, 
आ।र, सरकार की स्थिरता इस चुनाव पर ही निर्भर होती हू | थ्रिटिश 
मंत्रिवग में लगभग ५० मन्त्री होते हैं। प्रत्येक मन्त्री का कोई एक 
राजनैतिक विभाग सौंप दिया जाता है, और वह उसका उत्तरदायी 
होता है । 


२० राष्ट्रमंडल-शासन 


मंत्रिमंडल - मंत्रिमंडल ( किविनेट! ) में मन्त्रिवर्ग के मुख्य- 
मुख्य मन्त्री रहते हैं। इसके सदस्यों को संख्या निश्चित नहीं है। 
इसका संगठन किसी निधारित नियम के अनुसार नहीं होता | साधारण 
तार से लगभग ब्रीस मन्त्री होते हैं। मन्त्रिमंइल, ब्रिटिश शासन 
सम्बन्धी सत्र काय के लिए 'कामन्स” सभा के प्रति उत्तरदाता है। प्रधान 
मन्त्री सरकार को नोति ठहराता है और विविध राजने तिक विभागों का 
निरीक्षण करता है। 

मंत्रिमटल ओर पालिमेंट का सम्बन्ध--प्रत्येक मन्त्र 
अपने-अपने विभाग के लिए. और सम्पूर्ण मंत्रिवर्ग शासन नीति के लिए, 
पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी होता है | यदि मंत्रिमंडल किसी महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव पर 'कामन्स? सभा में हार जाय तो प्रधान मन्त्री अपने पद से 
इस्तीफा दे देता है, और मंत्रिमंडल भड्ढ हो जाता है। स्मरण रहे कि 
शासनपद्धति का कोई ऐसा नियम नहीं हैं कि इस परिस्थिति में प्रधान 
मन्‍्त्री अर मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना ही पड़े, परन्तु प्रचलित प्रथा 
के अनुसार वे इस्तीफा दे देते हैं। यदि वे इस्तीफा न दें, तो वार्षिक 
खच्चे की मांगों की स्वीकृति के समय, कामन्स सभा उनका वेतन तथा 
उनके विभाग की माँग स्वीकार न करे, ओर उनका शासन-काय चलना 
ग्रसम्भव हो जाय | परन्तु ऐता होने का अवसर नहीं आता, मंत्रिमंडल' 
पहले हो इस्तीफा दे देता है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि 
पार्लिमेंट का मन्त्रियों पर पूर्ण प्रभु है। जत्र कभी कोई मंत्रिमंडल 
अपना कार्यक्रम स्वीकार न करा सकने के कारण, भड़ होगा तो पार्लिमेंट 
को -नथा प्रधान मन्त्रो चुनने का भार ग्रहण करना होगा । यदि इस नए 
प्रधान मन्त्री के बनाए हुए नए मंत्रिमंडल का भी कार्यक्रम स्वीकृत 
न किया गया तो कोई व्यक्ति सहसा प्रधान मन्त्री के पद को 
ग्रहण करना स्वीकार न करेगा, और शासन-यन्त्र चलने में बाधा 
उपस्थित होने की शंका होगी । इसलिए साधारण तौर पर मन्त्री जो 
प्रस्ताव उपस्थित करते हैं, वे पालिमेंट में स्वीकृत हो जाते हैं। इसके 
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विपरीत, यदि पालिमंट का कोई सदस्य अ्रपना प्रस्ताव उपस्थित करना 
चाहे और मंत्रिमंडल उसके विरुद्ध हो, तो उसके स्थ्रीकृत होने की 
सम्भावना बहुत कम होती है । 

उसकी कार्य पद्धति--मन्त्रिमए्डल की ब्रेठक में प्रधान मन्त्री 
सभापति होता हैं । इस सभा में शासन-नाति सम्बन्धो विचार होता है 
तथा यह निश्चय होता है कि सरकार की ओर से कान-कन से कानूनी 
मसविदे या प्रस्ताव पालिमंट में उपस्थित किए जायें। प्रत्यक मनत्री 
अपने-अपने विभाग का उत्तरदाता होता है, और, उससे सम्बन्ध रने- 
वाली साधारण बाता का निशय, जिनका अन्य विभागों से भा सम्बन्ध 
हो, मन्त्रमणडल की ब्रेठक में होता है। मन्त्रिमण्डल में हरेक बात 
का निणय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुसार नहीं होता | प्रधान 
मनन्‍्त्री तथा कुछ खास-खास मन्त्रियां के मत को अधिक महत्व दिया 
जाता है, ओर प्रायः सत्र बाता का निर्णय उन्हीं के मतानुसार होता है । 
यदि कोई मन्‍्त्री इनके निणेय से असन्तुष्ट हो तो वह अपने पद से 
इस्तीफा देने म॑ स्वतन्त्र है, परन्तु जब तक वह ऐसा न करे, उसका 
कतंव्य है कि वह पार्लिमेंट म॑ प्रधान मन्त्री का साथ दे और उसका 
समथन करे | 

मन्त्रिमरडल की सत्र कारबाई गुप्त र्वी जाती है। यदि किसी 
विषय के सम्बन्ध में मन्त्रिमए्डल के सदस्यों म॑ मतभेद हो तो वह भी 
गुप्त रखा जाता है | पालिमेंट में तो सत्र मन्‍्त्री, प्रधान मंत्री के मत के 
अनुसार ही काम करते हैं। हाँ, यदि कोई मंत्री मतभेद के कारण 
इस्तीफा दे तो उसे अ्रधिकार रहता है कि बह इस्तीफा देने के कारणों 
को पालिमंद में प्रगट कर दे | यदि कोई मंत्री ऐसा काम करे, जो 
मन्त्रिमण॒डल की एकता के विरुद्ध हो तो प्रधान मन्त्री को अधिकार है 
कि उस मंत्री का इस्तीफा देने के लिए वाध्य करे। मन्त्रिमगइल के 
निर्णयों का कोई लिखित विवरण नहीं रखा जाता | महत्वपूण निणयों 
की सूचथा, प्रधान मंत्री बादशाह को दे देता है । 
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मंत्रिमणटल ओर बादशाह का सम्बन्ध--सैसा कि हम 
पहले कह चुके हैं, बादशाह शासन सम्नन्धी सत्र काय, मंत्रिमर्दल के 
मन्तव्यां तथा प्रधान मंत्रा के परमश के अनुसार करता हैं। यदि वह 
चार तो बह ऐसा करने से इनकार भी कर सकता है। ऐसा परिस्थिति 
में प्रधान मन्‍्त्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है और, इसके फल-स्वरूप 
सभी मंत्रियां का इस्तंफा देना होता है; बादशाह को नए प्रधान 
मनन्‍्त्री का चुनाव करना होता हैं। नया प्रधान मन्‍्त्री नए मन्त्ि- 
मएडल का चुनाव करता है। यदि नए प्रधान मन्त्री का मत पुराने 
प्रधान मन्त्री के अनुसार ही रह तो बादशाह को अपनी इच्छा के विरुद्ध 
उसकी ब्रात मान लेनी पड़तो है, या पार्लिमेंट को भट्ट करना होता हैं । 
बादशाह पालिमेंट को ऐसो दशा में ही भड्ढ करता है, जब्र उसे इस 
बात का विश्वास दो कि जनता नए चुनाव में बादशाह के निरय का 
समथन करेगो | 

पालिमेंट के नए चुनाव के बाद नया प्रधान मन्त्री चुना जाता है, 
अर वह अपना नया मन्त्रिमएडल बनाता है। यदि यह प्रधान मन्त्रो 
भी पुराने प्रधान मन्त्रो की नोति का समथन करे तो बादशाह को अपनी 
इच्छा के विरुद्ध उसकी बात माननी पड़ती हैं; नहीं तो जनता के प्रति- 
निधियों से उसका विरोध होने की सम्मावना होती है। प्रायः काई 
बादशाह यह विरोध होने देना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि 
भूत काल में ऐसे विरोध के कारण एक बादशाह (चाल्स पहले) को 
खरपना सिर देना पड़ा और दूसरे बादशाह (जेम्स दूसरे) को अपना 
सिंहासन खोना पड़ा था। इसीलिए बादशाह आराम तीर से अपना 
इच्छा के अनसार शासन-काय नहों करता, वरन्‌ प्रधान मन्त्रा आर 
मन्त्रमण्दल के मन्तव्यों के अनुसार ही सत्र काय करता है । 

इस विचार से कुछ लोग इंगलंड के बादशाह को मन्त्रिमएडल क 
हाथ की कठपुतली कहते हैं, परन्तु असल में जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है, आदशाह के ब्यक्तित्व का प्रभाव शासन सम्बन्धी कार्यों में थोड़ा- 


त्रह्ुत अवश्य रहता है । 

मन्त्रिमंहल के सदस्य - मन्त्रिमएदल के सदस्यों की संख्या 
निवारित नहीं है| थ्राम ते'र से प्रधान मन्त्रो की इच्छा से उसमें घटबद 
होती रहती हैं । प्रधान मन्त्री को दस हजार पौंड वापिक वेतन मिलता 
हैं। अपने पद का काम छोड़ने पर उसे हर वष दो हजार पड पेन्शन 
टा जाती है| दसरे सन्त्रियो को हर बष दो हजार से पांच €जार पौंड 
तक वापिक वतन मिलता हैं । 

मन्ध्रिमण्डल के नीचे लिखे परदाधिकार। ४, और उनका कास इस 
प्रकार हूं :-- 

१ - प्रधानमंत्री और प्रधान कापाध्यक्ष | प्रवान मंत्री के 
काय पहले बताए जा चूके हैं| वह प्रधान कोपाध्यनल भी बन जाता 
है| वह कामन्स! सभा का नेता भी माना जाता हैं ! 

7 -ल्वाड प्रेसी डैंट-आफ-दि कोसित् | यह प्रियी कौंसिन का 
सभापति होता है| इसे विशेष काय करना नहीं होता : यहे विचार 
किया करता हैं । 

३ -त्नाड चान्सलर | यह लाई सभा का, तथा ब्रिटिश संयुक्त 
राज्य के न्‍्वाय-विभाग का, प्रधान होता है और न्यायाधीशों को नियत 
करता हैं। इसके अलावा, यह सरकार का मुख कानूनी सलाहकार 
होता है | राजकीय मोहर इसो के पास रहती हैं | यह पढ़ रोमन कैथलिक 
ईसाई का नहीं मिलता | 

2--त्ताड प्रिवी सील | सन्‌ श्य८दू८ ई० से पहले यह पदा- 
चिकारी बादशाह के हस्ताक्षर किए हुए महत्वपरण आजाओं पर मोहर 
लगाता था, और इसलिए उन आज्ञापत्रों का उत्तरदावी समझा 
जाता था। परन्तु उस व से इस मोहर की आवश्यकता न रही और 
यह कार्य भी न रहा | अत यह पद मंत्रिमंडल के किसी ऐसे प्रभाव- 
साप्नी स्तन को लिया साता है. जो शपतना सत्र ममय गाए की शासन 
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सम्बन्धी जातो पर विचार करने मे लगादे । प्रायः इस पद वाला मन्त्रो 
लाइ-सभा का नेता भी होता हैं । मन्त्रिमएडल में इसके विचारों का 
बढ़ा महत्व हैं | 

१--अथे-मन्त्र। या चान्सलर-आफ-एक्सचेकर॥ अर्थ विभाग 
का सब्र काय इसके श्रवीन होता है | यही बजट तेयार करता है, और 
पालिमेंट म॑ पेश करता हैं | 

६-म्वदश-मन्त्री या होम सेकेटरी। इसका काय हैं, प्रत्रंध 
करना और शांति रुखना | पुलिस, जेल, सुधार-ग्ह (रिफार्मटरो) आदि 
इसके अधीन होते हैं । यह खान, कारखाने आदि विविध ऑद्योगिक 
संस्थाओं के इनस्पेक्टरं। को नियत करता और उनके काय को देवता 
है। यह इस बात का भी प्रबन्ध करता है कि विदेशियां को किन-किन 
नियमा का पालन करने से नागरिक के अधिकार दिए जायें, तथा किन 
विदेशियों को इंगलड में रहने ही न दिया जाय | 

७-विदेश-सन्त्री , यह इस बात का निश्चय करता है कि 
इंगलैएड की अन्य राज्यों से क्या नीति रहनी चाहिए । किसी राज्य से 
युद्ध की घोषणा करना या शान्ति का व्यवहार करना, श्रथवा सन्धि 
करना उसका कार्य है। वास्तव में इस प्रकार के महत्वपूर्ण विपयो का 
निश्रय तो मंत्रिमएडल में हा होता है, विदेश-मंत्रो उस निश्चय को अ्रमनल 
मे लाता है | इंगलंड का अन्य देशों से जो राजने तिक पत्र-व्यवहार होता 
है, उसका भी उत्तरदाता विदेश-मन्त्रा ही होता है । 

८-- उपनिवेश-मन्त्री | यह साम्राज्य के स्वाघीन भागों के 
शासन में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे उपनिवेशों के 
ग्रच्छे शासन ओर उन्नति के लिए ब्रिटिश पाजिमेंट के प्रति उत्तरदायी 
होता है । 

६-लेंकेप्टर को डची का चान्सलर | यह बादशाह को 
निजी रियासत का प्रबन्ध करता है। इस पद का काय अधिक नहीं 
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रहता, इसलिए यह मन्त्री श्रपना समय शासन सम्बन्धी बातां पर 
गम्भारता-पूबक विचार करने में लगाता है । 

निम्नलिखित पदाधिकारियों का काय उनके नाम से स्पष्ट है :-- 

१०-स्काट न ढ का मन्‍्त्रा । ११--्यापारिक थोड़े का सभापति । 
१२--आुद्ध-मंत्री । १३--नोसेना विभाग का प्रधान । १४--चाय-सेना 
सन्‍्ञ्रो । १४५--वायुयान-निर्माण-मंत्री । १६--स्वाधोंन-उपनिवेश-मंत्रो । 
१७--यातायात मंत्रो | ्८-सचना-मंत्री । १६--खाद्यपदाथ-मंत्रो । 
२० रसद-मंत्रा । २१--विभाग-ह,न-मंत्री । २२--पोम्टमास्टर जनरल । 
२३-शिक्षा-मंत्री। २४-ल्‍सवास्थ्य-मंत्री ॥ २५---कृषि-मंत्री । २६-- 
मजदूर-विभाग-मंत्रो । २७--निर्माण-विभाग-मंत्रों । 

युद्ध-काल में युद्ध-काय का संचालन करने के लिए युद्ध-मंत्रिमएडल 
बनाया जाता है। इसमें मन्त्रमए्ठहल के आठ-दस प्रमुख्य सदस्य 
होते हैं । 

पहले कहा जा चुका है कि मन्त्रिमएडल के सदस्य मंत्रिवग से ही 
लिए जाते हैं। उनके अतिरिक्त मन्त्रिव्ग म॑ं ऐसे पदाधिकार। भा रहते 
हैं, जा मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते । ऐसे पदाधिकारी प्रायः निम्न- 
लिखित होते हें:--पंंशन विभाग का मंत्री; श्रटा्नी-जनरल; सालिसटर- 
जनरल; स्काटलेंड का सालिसटर-जनरल; थद्ध-गत्रस्व मन्त्रों; लाइ 
एडवोकेट; स्काटलेड का उपमन्त्रा और विविध विभागों के उपमन्त्रा । 
ये उमी समय विचार-विनिमय के लिए बुलाए जाते हैं, जत्र इनके विभाग 
को प्रभावित करनेवाले विषयों पर विचार होता हू । 

मंत्रियों की समितियाँ--कई विभिन्न समितियों में विचार 
आदि के बाद ही नाति निर्वारित को जाती हैं। मुख्य समितियां रक्षा 
आर आधिक नीति की हैं, जिनका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है । ऐसे 
विपय जो ब्रहत विववाउग्रस्त हा, छोटी से बड़ी, और उससे श्रविक बड़ 
समितियों तक ले जाए जा सकत हैं। 

मनन्‍्त्री आर सरकारों कमंचारी-- शासन-कार्य के प्रत्येक 
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विभाग में एक मंत्रा के अधीन कई-एक स्थायी कमचारी रहते हैं। मंत्री 
अपने विनाग सम्पन्धी नौति निधारित करता हैं, उस नीति के अनुसार 
शासन-कार्य करना स्थायी सरकारी कर्मचारियों का काम है । कमचारी 
अयने पद पर बरावर बने रहने के कारण अपने विभाग की सत्र आव- 
श्यक बातों तथा बहुत-सा बारोकियों को जानते हैं | मंत्रिमएडल समय- 
समय पर बदलते रहते हैं। नय-नय मन्त्रा नियक्त होते हैं: उन्हें अपने 
विभाग के सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं हो सकता । बे अपने काम के 
लिए उक्त कमंचा रिया का ही आसरा लेते हैं। इन कमचारियों को ही 
बदौलत शासन-काय का सिलमिला बना रहता हैं | 

यदि कोई मन्त्री अपने विभाग का व्योरेवार बाता मे हस्तक्षेप करने 
लगे तो सरकारी कमचारी उसे हरेक विपय में इतनों अधिक बात बतला 
सकते हैं कि मंत्री फाइल! के बोझ से दब जाय, उसे पालिमेंट के 
ग्रवश्यक कार्यों के लिए अवकाश ही न रहें ओर अन्त में लाचार 
होकर, उसे सरकारी कमचारिया का शरण लेना पड़े । 

यदि सरकारी कमंचारियों का काय सनन्‍्तोषजनक न हों तो मन्त्री 
उन पर जुमाना कर सकता है, वह उन्हें त्रसास्त भो कर सकता है। 
यदि सरकारी कमंचारो द्वारा कोई त्रुटि हो जाय तो उसके लिए मन्त्री 
उत्तरदायों समझा जाता है। उसके अच्छे कार्य का श्रेय भा मंत्री को 
ही मिलता है; सरकारा कमचारों को उसका पुरस्कार बतननद्धि या 
पदवों के रूप में प्राप्त होता है। कोई सरकारी कमंचारी 'कामन्स!-सभा 
का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता । 

सिविल सर्विस -- भिन्न-भिन्न सरकारों विभागों के लिए जिन 
स्थायों सरकारी कमचारियां का ऊपर उल्देख किया गया है, वे अधिक- 
तर मिविल सर्विस का प्रतियोगे परीक्षा पास होते हैं; जिस वष जितने 
कर्मचारियों को आवश्यकता होती है, उस व उतने शादम! उन 
व्यक्तियों में से लेलिए जाते हैं, तब्िन्होंने यह परान्षा दो हा. और 
क्रमानुसार अधिक-से-अधिक नम्बर पाये हा | कुछ ऊँचे पद्ठां पर उनसे 
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न।च पद वाला को तस्करों देकर निर्याक की जाती है । 

इन खाया कमचारिया के पदा का वेतन निश्चित रहता है आर 
वह क्रमरा: बअदता जाता है । थे उस समय तक अपने पद से जुदा नहीं 
किए जाते, जब तक ले नेकचलना से अपना काय करते रहे । जब थे 
नाकरी से अवकाश ग्रहण करत है. तो इन्हँ पेन्शन मिलता है । 


मन 
छुटा परिच्छेद 
पालिसेंट का संगठन 

“ब्रिटिश पालिमेट सब पालिंमेटों की माता है ।” 

आक्थन - प्रिटिश संवराज्य की सबसे बड़ी कानून बनानवाल। 
संस्था पालिमेंट ह। अन्य देशा की आधुनिक व्यवम्थापक संस्थाश्रा में 
यह बहुत पुराना है, और कई देशो ने इसक ही नमून पर अ्पन'न्थ्रपनी 
व्यवस्थापक सभाओा को रचना को है । इसलिए इसे पालिमंट। की 
माता” कहा जाता है| यद्यपि साथारण बोलचाल में पालिमेट से उसक॑' 
एक ही सभा ( कामन्स-सभा ) का अभिप्राय होता है, श्रसल में उसकी 
दो सभाएँ हैं, १--कामन्स! ( जनसाधारण ) सभा या हाउस-शआ्राफ: 
कामन्स”! और, 'लाइ' सभा या 'हाउस-आ्राफ़-लाइस! | इसके आधुनिक 
सडठन आदि के सम्बन्ध में आगे विचार करेंगे । पहले यह जान लेना 
चाहिए कि पतिमेंट की स्थापना किस प्रकार हुई । 

पालिमेंट को प्रारम्भिक स्थिति --एग्लो-सेक्सन-काल में 
ग्रथात्‌ दसवीं सदी तक, इंगलैंगड़ में बादशाह ही सब नियमों का 
बनाता या बअनवाता था । हाँ, वह सुख्य-मुख्य नियमा मं, तथा असाधथा- 
रण करो के निधारित करने में, विटन सभा? की सलाह ले लिया करता 
था, जिसका डल्लेग्व पहले किया जा चुका हैं। स्थाग्हवीं सदी में 
राज्यावरिकार नामन बाद शाहा के हाथ म॑ चला गया | इन्होंन इंगलड 
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विभाग में एक मंत्री के अधीन कई-एक स्थायी कमंचारी रहते हैं | मंत्री 
अपने विभाग सम्बन्धी नौति निर्धारित करता है, उस नीति के अनुसार 
शासन-काय करना स्थायी सरकारी कर्मचारियों का काम है। कमचारी 
अपने पद पर बरात्र बने रहने के कारण अपने विभाग की सत्र आव- 
श्यक बातों तथा बहुत-सा बाराकियों को जानते हैं | मंत्रिमएडल समय- 
समय पर बदलते रहते हैं। नये-नये मन्त्री नियुक्त होते हैं; उन्हें अपने 
विभाग के सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं हो सकता। वे अपने काम के 
लिए उक्त कमंचारियों का ही आसरा लेते हैं। इन कर्मचारियों की ही 
बदौलत शासन-काय का सिलसिला तना रहता है | 

यदि कोई मन्त्री अपने विभाग की व्योरेवार बातों म॑ हस्तक्षेप करने 
लगे तो सरकारी कमंचारी उसे हरेक विषय में इतनी अ्रधिक बातें बतला 
सकते हैं कि मंत्री फाइल! के बोझ से दब जाय, उसे पालिमेंट के 
आवश्यक कार्यों के लिए अवकाश ही न रहें और अन्त मं लाचार 
होकर, उसे सरकारी कमंचारिया की शरण लेना पड़े । 

यदि सरकारी कमंचारियों का कार्य सनन्‍्तोषजनक न हो तो मन्त्री 
उन पर जुर्माना कर सकता है, वह उन्हें बरखास्त भो कर सकता है | 
यदि सरकारी कमंचारी द्वारा कोई त्रुटि हो जाय तो उसके लिए मन्त्री 
उत्तरदायों समझा जाता है। उसके अच्छे कार्य का श्रेय भी मंत्री को 
ही मिलता है; सरकारों कमंचारी को उसका पुरस्कार वेतन-बवृद्धि या 
पदवो के रूप में प्राम होता है । कोई सरकारी कमंचारी 'कामन्स”-सभा 
का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता । 

सिविल सर्विस--मभिन्न-भिन्न सरकारी विभागों के लिए जिन 
स्थायी सरकारी कमचारियों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे अधिक- 
तर घमित्रिल सर्विस को प्रतियोगी परीक्षा पास होते हैं; जिस वर्ष जितने 
कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उस वर्ष उतने आदर्मी उन 
व्यक्तियों में से लेलिए जाते हैं, जिन्‍्हाने यह परीक्षा दी हो, और 
क्रमानुसार अधिक-से-अधिक नम्बर पाये हों। कुछ ऊँचे पदों पर उनसे 
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नीचे पद वालों को तरकी देकर नियुक्ति की जाती है । 

इन स्थायी कमचारिया के पदा का वेतन निश्चित रहता है ओर 
वह क्रमशः बढ़ता जाता है । ये उस समय तक अपने पद से जुदा नहीं 
किए जाते, जब तक वे नेकचलनाी से अ्रपना काय करते रहें । जब ये 
नोकरी से ग्रवकाश अहण करते हैं, तो इन्हे पेन्शन मिलती है । 


नन++++ 0 


छूठा परिच्छेद 
९ में ॥ 
पालिमेंट का संगठन 
“ब्रिटिश पालिमेंट सव पालिंमेटों की माता हे ।” 
प्राकृथन -- ब्रठिश संयुक्तराज्य की सबसे बड़ी कानून बनानवाली 
संस्था पालिमेंट हैं। अन्य देशों की आधुनिक व्यवस्थापक संस्थाआओ। में 
यह बहुत पुरानी है, और कई देशों ने इसके ही नमूने पर श्रपर्न'-अ्रपनी 
व्यवस्थापक सभाओं की रचना को है। इसलिए इसे “पालिमेंटा की 
माता” कहा जाता हैं। यद्यपि सावारण बोलचाल में पालिमेट से उसकी 
एक ही सभा ( कामन्स-सभा ) का अभिप्राय होता है, ग्रसल में उसकी 
दो सभाएँ हैं, १--कामन्स! ( जनसाधारण ) सभा या 'हाउस-आफ- 
कामन्त”ः और, 'लाऊ? सभा या 'हाउस-आफ़-लाइस! | इसके श्राघुनिक 
सड्ठन आदि के सम्बन्ध में आगे विचार करेंगे । पहले यह जान लेना 
चाहिए कि पलिमेंट की स्थापना किस प्रकार हुई । 

क्‍ पालिमेंट की प्रारम्भिक स्थिति --एँग्लो-सेक्सन-काल में 
अर्थात्‌ द्खी सदी तक, इंगलैण्ड में बादशाह द्वी सत्र नियमों को 
बनाता या बनवाता था। हाँ, वह मुख्य-सुख्य नियमों मं, तथा असाधा- 
रण करों के निधारित करने में, (विटन सभा? की सलाद ले लिया करता 
था, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। ग्यारहवीं सदी में 
राज्याधिकार नामन बादशाहों के द्वाथ में चला गया | इन्दहोन इंगलेंड 
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की भूमि, ग्रपनी इच्छानुमार अपने साथियों या सेनिक सेवा करनेवालों 
में विभक्त कर दी। इनके समय में 'बिटन सभा? का स्थान “अ्रंट 
कॉसिल” ने ले लिया। इस सभा के सदस्य जागोरदार, सरदार, 
प्रधान लाट पादरा और लाट पाररा आदि बड़े-यड़े श्रादमा होते थे । 
बारहवीं सदी मे कुछ बड़े-बड़े लोगो में यह भात्र फेला कि कर निधारित 
करने का अधिकार उन्हें ही ह.ना चाहिए, बादशाह को नहीं । 
पर, उन्ह ने ग्रावश्यक समझ लेने पर, जनसाधाग्ण को भी अपने 
साथ मिला तिया, ग्रर सम्मिलित शाक्ति से बादशाह का विरोध 
करने लगे | अन्त में सन्‌ १२१५४ ई० में प्रजा ने जाए बादशाह पर 
विजय पायः और, उससे बलपूवक 'मेगनाचार्टा? नाम का महान अधि- 
कार पत्र पा लिया । 

दो सभाए “इस अधिकार-पत्र के अनुसार यह व्यवस्था को 
गई कि छीोट जमींदारों आदि को स्थानीय शासकों अर्थात्‌ शेरिफों? 
के पास भेजे हुए साधारण आज्ञापत्रो द्वारा बुलाया जाय, ओर बड़े 
बड़े ज़मींदार अ्रलग-अलग आमंत्रण॒-पत्रों ( समन” ) द्वारा बुलाये 
जायें। घरे-धारे छोटे जमींदारों का अपने क्षेत्र के निवासिया में से 
निर्वाचन होने लगा और सभा में इनके बैठने का अलग प्रबन्ध हो 
गया । इस प्रकार महासभा को, जो इस समय पालिमेंट कही जाने लगी 
थो, दो सभाएँ हो गा, एक का नाम पड़ा “कामन्स”! (जनसाधारण) 
सभा, और दूसरी का नाम हुआ “ला” सभा । 

कामन्स सभा 

कामन्स समा के सदस्य-- सन्‌ श्८८५+ में 'कामन्स' सभा 
के सदस्थों की संखया ५७० निर्धारित की गई थी। सन्‌ १६१८ 
के कानून से ग्र टब्रिटेन में प्रतिनिधित्व का आधार सत्तर हजार 
व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि किया गया । पीछे आयलौंड 
में तेतालीस हजार व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि रखना निश्चित 
हुआ । इस प्रकार 'कामन्स” सभा के सदस्यों की संख्या ७०७ हुई | 
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सन्‌ १६२२ में आ्रिश फ्री स्टेट ( दक्षिण आपलेंंड ) के लिए अलग 
पालिमंट बन गया । ग्त्र 'कामनन्‍्स! सभा में ६४० सटस्थ होते हैं, जिनमें 
१३ सदस्य उत्तरा आवउलेड के सम्मितित हैं | सन्‌ १६११ से निवाचन 
प्रति पांचव वर्ष होता है। यह समय पाशिमेंट को झआराज्ञा से बढाया 
जा सकता है। मिसात के तर पर सन्‌ १६३५ के बाद १६४० में 
चुनाव होना था, लेकिन महायु& के कारण वह साल-दर-साल टलता 
रहा; आखिर जुतवाई १६४५ में हुआ । इस प्रकार १६३५ में चुनो हुई 
कामन्स सभा दस वर्ष तक बनी रहो। प्रधान मंत्री का सिफारिश से, 
बादशाह नया चुनाव्र पांच वर्ष से पहले भी करा सकता है । 
प्रत्येक सदस्य को भाषण स्वतन्त्रता है, अथात उस पर सभा में दिए 
हुए भाषण के जविए राजटोीह या मानहानि का अभियोग नहीं चल 
मकता | वह दीवाना! मामले म॑ गिरफ़ार नहीं क्रिया जा सकता । सन्‌ 
१६१७ ई० से प्रत्येक सदस्य को ६०० पौंड प्रति बष मिलते हैं । 
निर्वाचन होने के लिए अयोग्यताएँ --लिम्नलिखित व्यक्ति 
कामन्स सभा के सदस्पों के लिए निरवांचक नहीं हो सकते :--- 
१--नाशलिग, लाड, विदेश', दिवालिधा और पागत | 
[विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तों के पालन करने पर ब्रिटिश प्रजा 
बन सकते हैं; उन शर्तों में मुख्य ब्रिटिश संयुक्त राज्य में पांच 
वर्ष निवास करना है ।] 
२--किसी घोर अ्रपराध या राजद्रोह के अपराधी, जब तक ये 
ग्रपने अपराध का दर्ड न भुगत लें, या उसके लिए क्षमा प्राम न 
करलें | 
३--जो निर्वाचन के समय किसी निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के 
खऋपराधी हों । 
[ये व्यक्ति श्रपराधी टहराए जाने के समय से सात वष तक 
निर्वाचन के अ्रधिकारी नहीं दोते ] 
निर्वाचक कौन हो सकता है ९-- ब्रिटिश मंय्तराज्य में 
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निवाचक-संत्र तीन तरह के हैं--(१) साधारण, (२) व्यावसायिक और 
(३) विश्वविद्यालय के | काई व्यक्ति दो से अधिक निर्वाचक-संघों में 
मत नहीं दे सकता, ओर इन दा म॑ से एक, साधारण निर्वाचक-संत्र 
होना आवश्यक है। निर्वाचक-सूची प्रति वर्ष तैयार की जाती हैं । 
साधारण निवाचक-संघ के मतदाताओं की सूची मे वहीं व्यक्ति 
नाम लिखा सकता है, जिसमे निवांचक होने की अयोग्यता न हो, ओर 
जो उस व अपने निवाचनन्चेत्र की सीमा में, तीन महंने रहा हो । 
व्यावसायिक निवाचक-संघ में वहां ब्यक्ति मतदाता हो सकता है, जिसकी 
दस पौंड वार्षिक किराए वाली दुकान हो । ऐसे व्यक्ति की सत्रीया पति 
भी मताधिकारी होता है। स्त्रियों को पुरुषा के समान ही मताधिकार 
है । किसी विश्वविद्यालय के निर्वाचक-संघ्र में वही व्यक्ति मतदाता हो 
सकते हैं, जो उस विश्वविद्यालय के ग्र जुएट हों, ओर जिनकी आयु 
इक्तीस व या इससे अधिक हो । 
निर्वांचन-अपराध और उसका नियन्त्रण--सन्‌ श्८८३ 
के कानून के अनुसार निम्नलिखित उपाया से, निवाचन सम्बन्धी अनु- 
चित व्यवहार राका जाता है :--- 
१--रिश्वत देना, दावत देना, अनचित प्रभाव डालना और भूठे 
नाम से काम करना, अपराध माना गया है | 
२--निर्वाचन-कार्य के लिए होनेवाले खांच की सीमा निर्धारित कर 
दी गई है । ह 
[आम तौर से, प्रति निर्वाचक देहातो क्षेत्र में दो पेंस, ओर 
बाहरो क्षेत्र मं एक पेस से अधिक खच न होना चाहिए ।| 
३--प्रत्येक उम्मेदवार को, अपने निवाचत्न-व्यय , का पूरा हिसात्र, 
सरकार द्वारा नियुक्त कमचारी को देना होता है। 
४--जो व्यक्ति. किसो निरवांचन-अपराध के अपराधी माने जाते हैं, 
उन्हें दएड दिया जाता है । ! 
इस कानून के होने पर भी इंगलेंड में निर्बांचन-अपराधों की संख्या 
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काफी अधिक रहती है । 

उम्मेदवारी के नियम-- नि अलिखित व्यक्ति कामन्स-सभा के 
उम्मेदवार नहीं हो सकते:--- 

१--जो व्यक्ति निवांचक नहीं हो सकते | 

२--पादरी, चाहे वह रोमन केथलिक हों, या प्रींटस्टेन्ट | 

३--स्थायी सरकारों कमचारी, जज, पेन्शन पानेवाले व्यनिं,; और 

सरकारी कामों के ठेकेदार, शेरिफ! (स्थानीय अधिकारी) और 
निवांचन-स्थान के निर्वांचन-अफसर । 

उम्मेंदवार को अपना नाम दज कराने के लिए नामज़दगो का पत्र 
भर कर निवाचन-अ्रफसर को देना होता है। इस पद पर कम-से-कम 
दस ऐसे आदमियों के हस्ताक्षर होने चाहिएँ, जो उस उम्मेदवार का 
समथन करते हां | इसके अलावा उम्मंदवार को १५२ पोंड ज़मानत 
के रूप मे जमा करने होते हैं। अभ्रगर उसे अपने निवाचक-संघ के तमाम 
मतों में से आठवें हिस्से से कम मत मिले तो यह जमानत जम्त हो जाती 
है। ग्ाटवें हिस्से से अधिक मत मिलने की हालत में उम्मेदवार को 
जमानत की रकम वापिस मित्र जाती है, चाहे वह उग्मेदवार चुनाव में 
हार ही जावे । 

सदस्यों ओर निवाचकों का सम्बन्ध --कामन्स-सभा का 
प्रत्येक सदस्प अपने निर्वाचक-संघ्र का प्रतिनिधि होता है | उसका कतंव्य 
है कि सभा में अपने निर्वाचन-च्षेत्र के शासन के सम्बन्ध में आवश्यक 
प्रश्न॑ करता रहे | उसे चाहिए कि पालिमेंट का अधिवेशन समाम्त हाने 
पर वह अपने निर्वाचन-द्षेत्र मं जाकर निर्वाचकों को यह समझाए कि 
पॉ्मिमेंठ में कया हो रहा है, और उसमें उसने क्या भाग लिया है। 
उसका यह भी कतव्य हैं रि उन विविध प्रश्नों के सम्बन्ध में जो पालिमेंट 
म॑ पेश होते हैं, या पेश होनेवाले हों, वह अपने निर्वाचका की राय 
जानने का यत्न करे । परन्तु उसके लिए यह आवश्यक नहीं हैं कि वह्र 
उसी राय के अनुसार कामन्स-सभा में अपना मत देता रहें । हाँ, उसे 
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इस बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि वह कामन्स-सभा में जो 
कार्य करे, वह उसकी निवराचन के समय की प्रतिशा के विरुद्ध न हो | 
परन्तु यदि वह ऐसा काम करे, तो उसे कई राक नहीं सकता | शासन- 
पद्धति सम्बन्धी काई नियम ऐमा नहीं हैं, जो उसे अक्त प्रतिज्ञा का 
पालन करने के लिए वाध्य करे | कभ|-कभ्ी तो सदस्य अपना पुराना 
दल या पार्टी छोड़ कर दूसरे नए दल में आ मितते हैं। परन्तु जो 
विवेकशील होते हैं, ये श्रपने विचार-परिवर्तन के सम्बन्ध में अपने 
निर्वां चको को राय जानना ग्रावश्यक समभते हैं । इसलिए वे नाममात्र 
के काम वाली कोई सरकारी नोकरी स्वीकार करके कामन्स-सभा में पहले 
ग्रपना स्थान खाली कर देते हैं और फिर सरकारी नौकरी छोड़ देते 
हैं। पीछे जब उनके निर्वाचक-संत्र से फिर निर्वाचन होता है, तो 
वे नए दल के सदस्य चनकर, कामन्स-सभा के लिए उम्मेदवार बन 
जाते हैं । 

[ निर्वाचित हो चुकने पर कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधि-पद 
से इस्तोफा नहीं दे सकता; यदि वह कामन्स-सभा से पृथक्‌ होना 
चाहे तो उसके लिए कोई सरकारी नोकरी स्वीकार कर लेना 
ख्रावश्यक है ।] 

'कामन्स'सभा के पदाधिकारी--“कामन्स! सभा के मुख्य 
पदाधिकारी निम्नलिखित होते हैंः:--(१) 'स्पोकर' श्रथांत्‌ अध्यक्ष । 
(२) कमेटियों का समापति तथा “कामन्स”-सभा का उपसभाषति, (३) 
क्तके | कामन्स-सभा का नया चुनाव हो जाने पर, प्रथम श्रधिवेशन 
में, सचसे पहले स्पीकर (अध्यक्ष) का चुनाव होता है। बादशाह इस 
चुनाव को स्वीकार कर लेता है। स्पीकर! सभा का नेता नहीं होता, 
उसका काम केवल सभा को सुचारू रूप से चलाना है। वह किसी 
प्रस्ताव पर केवल उस समय अपना मत देता है, जत्र उस प्रस्ताव पर 
दोनों पक्ष के मत बरात्रर हो | वह निश्वय करता है कि किसी प्रस्ताव 
पर भरहस बन्द करने का प्रस्ताव किया जाय या नहीं । वह ऐसे सदस्य का 
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भाषण बन्द कर सकता है, जो पुनरुक्ति करता है यानी अ्रपनी एक बार 
कही हुई बात को दुबारा कहता है, या बेमतलतब्र का या अनावश्यक बात 
कहता है। यदि काई सदस्य उसको श्राजा का पालन न करें तो वह उसे 
सभा से निकाल सकता है, या उसका कुछु समय तक सभा में थाना 
बन्द कर सकता है | इन विषयां में उसका निणय अन्तिम माना जाता 
हे, उसकी कहीं अ्रपील नहीं होती | उसका त्रहुत आदर किया जाता है | 
उसे रहने को सरकारों मकान तथा हर साल ५,००० पौंड वेतन मिलता 
है। अपने काम से अवकाश ग्रहण करने पर वह “लाड”? बना दिया 
जाता है । 

कमेटियों का सभापति मन्त्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 
धह सब्र कमेटियों म॑ अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करता है आर “कामन्स!- 
सभा में उप-सभापति होता है । 

क्लक स्थायी सरकारी कर्मचारी होता है, यह “कामन्स'-सभा के 
चुनाव के साथ बदलता नहीं । इसका कतंव्य यह है कि सभा की कार- 
वाई की रिपोर्ट रखे, तथा उसे प्रकाशित करे | 

'कामन्स”सभा की कमेटियाँ-.इस सभा की सबसे महत्वपूरण 
कमेटी पूरी सभा की कमेंटो! होती है, इसमे अध्यक्ष का आसन 
“स्पीकर? ग्रहण नहीं करता, कमेटियों का सभापति करता है। इस कमेंटो 
में प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न पर एक-से-अधिक बार भो बोल सकता है | 
काय के अनुसार इस कमेंटों के भिन्न-भिन्न नाम होते हैं। उदाहरणुवत 
जब्र यह कमेटो आ्रगामो वर्ष के खच के सम्बन्ध में विचार करती है इसे 
खच-कमेटी कहते हैं | जब यह आय प्राम करने के उपायों अर्थात्‌ करों 
का विचार करती हैं, तो इसे आय-साधन-कमेटी ( कमेटा-शआ्राफ-वज़ 
एन्ड मान्ज़ ?) कहते हैं । 

कामन्स-सभा की अन्य कभ्ेटियों में मुख्य ये हैं :--( १ ) सिलेक्ट 
कमेटी--यह आवश्यकतानुसार क्िसो कानूनी मसविदे पर विचार करने 
के लिए नियुक्त होती हैं। इसमें आम तार से १४ मदस्थ होते हैं । 

है. 
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(२ ) स्थायी कमेटियॉ--ये छः होती हैं | साधारणतया कानूनी मसविदे 
इन्हीं क पास भेजे जाते हैं। प्रत्येक कमंटी म॑ ६० से ८० तक सदस्य 
होते हैं । (३) नियुक्ति-कमेटी या कमेटो-आफ-सिलेक्शन--इस 
कमेटी को कापन्स-सभा अपने अधिवेशन के आरम्म में चुनती है। 
इसका काम सिलेक्ट-करमंटो तथा स्थायी कमेटियों के सदस्यों की नियुक्ति 
करना है। इसमें ११ सदस्य होते हैं। ( ४ ) व्यक्तिगत या प्राइवेट? 
मसविदा का कमेटी । (५) साव॑जनिक हिसात्र कमेटो | ( ६ ) साव- 
जनिक दखांकतों की कमेटं। और ( ७ ) भोजनालय तथा जलपान 
की कमेटी । 

सिलेक्ट कमेटी को, और व्यक्तिगत मसविदां को कमेटी को उप- 
स्थित मसविदों के सम्बन्ध में गबाहों लेने का अधिकार है; अन्थ कमेटियों 
को यह अधिकार नहीं है| जब किसो महत्वपूर्ण मसविदे पर ऐस। सिलेक्ट 
कमेटी नियुक्त की जाती है, जिसमें 'कामन्स”! सभा और “लाड” सभा 
दोनों के सभासद होते हैं, तो उसे संयक्त सिलेक्ट-कमेटी कहते हैं । 

का पन्स -सभा ओर मात्रवग का सम्बन्ध - जैसा कि 
हम पहले कह आये हैं, मंत्रिवग सत्र शासन-का+ के लिए 'कामन्स?-सभा 
के प्रति उत्तरदायों होता है। सभा के सदस्यों का यह अधिकार है कि 
वे मन्त्रियों से विविध प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रियों के कार्यों की आलो- 
चना कर सकते हैं, और प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं। यदि किसी 
विभाग का काये असन्तोषप्रद हो तो वे उसका खच कम कर सकते हैं, 
या उसके मन्त्रो का वेतन घटा सकते हैं। ऐसो परिस्थिति में मन्त्रिवर्ग 
को इस्तीफा देना होता है । 

इतना होने पर भी इंगलेड में मंत्रिवर्ग की शक्ति दिन-पर-दिन 
बरदती जारही है | यदि मंत्रिवरगे 'कामन्स”-सभा के ऐसे दल के सदस्यों का 
हो, जिसको संख्या इस सभा में साढ़े तीन सो से अधिक हो तो प्रधान 
मंत्री कामन्‍्स-सभा की परवाह न करके, सत्र कार्य अपनी इच्छानुसार 
कर सकता है; इसमें शर्त यह है कि वह कामन्स-सभा में अपने दल के 
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सदस्यों की एकता बनाये रख सके, ओर उन्हें दूसरे दल में सम्मिलित 
होने से राक सके । 

६... कन१ 

लताड -सभा 


दूसरी सभा को आवश्यकता - कुछु सजनो का मत है कि 
देश में कानून-निर्माण-कार्य के लिए एक ही सभा (जनसाधारण सभा) 
का होना पर्यात है; क्योकि यदि दूसरी सभा रहेंगी तो दो में से एक 
बात होगी, यह दूसरी सभा या तो कामन्स-सभा से सहमत होगा, था 
उसका विरोध करेगी। पहली दशा में यह सभा अनावश्यक सातब्रित 
होगी और दूसरी दशा में यद्द सभा काम में बाधा डालनेवाली होगा। 
इसलिए इस मत के अनुमार दूसरों सभा नहीं होनी चाहिए । 

इसके विपरीत, दूसरे राजनीतिशों का मत हैं कि किसी देश में 
कानून बनाने को शक्ति एक हो सभा के द्वाथ में न रहने देना चाहिए । 
किसी नियम के अमल में आने से पहले उसके बारे में दूसरी सभा का 
निर्णय जान लेना चाहिए | इससे यह लाभ होगा कि जल्दबराज़ी न हो 
सकेगा, तथा पहली सभा उतनी खुदमुखतार या स्वच्छुन्द न होगी, 
जितनी, दूसरी सभा न होने से हर समय अपनी विजय का विश्वास 
रखने की दशा में, उसका हो जाना सम्भव है। श्राजकल कितने ही 
देश इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हैं कि दूसरी सभा शासन-नीति की 
डचित रक्षा करते हुए ऐतिहासिक शद्लला बनाये रखे ओर श्रचानक 
कोई परिवर्तन न होने दे | 

इगलेंड का अनुभमव--सतरहवी सदी के मध्य में इंगलेगड ने 
एक सभा से कामचलाने की पद्धति की परीक्षा की थी। जैसा दूसरी 
जगह कहा गया है, सन्‌ १६४६ ई० म॑ बादशाह का पद हटा दिया 
गया था। उसो समय 'लाइ'-सभा भी अनावश्यक टहरायो गयी 
थी | इंगलेण्ड ने ग्यारह वर्ष जिना बादशाह, और केव्रन एक ही व्यव- 
स्थापक सभा द्वारा, राजकार्य चलाया, परन्तु अन्त में यह अनुभव 
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संतोपजनक न रद्दा ओर उसे, बादशाह तथा लाइ-सभा, दोनों की 
फिर स्थापना करनी पड़ी । 

यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ इस दूसरी सभा के सदस्य ऐसे 
मुयोग्य, अनुभवी, और सावजनिक हित चाहनेवाले होते हैं, जसे व 
होने चाहिएँ। अधिकांश लाड बड़े ज़मींदार या धनी व्यापारां श्रादि 
होने के कारण आलमी, ऐश्वय-प्रेमो अर अनुदार हैं; वे सुधारों का 
विरोध करना और जसे-बने अपने निजा तथा पारिवारिक ( या सामा- 
जिक ) अधिकारों को रक्षा करना हो अपना कठव्य समभते हैं। परन्तु 
कामन्स-सभा के सदस्यों का भी तो आचार-व्यवहार इतना उन्नत नहीं 
हैं, जितना कि वह उस दशा में होना चाहिए जब कि एक सभा 
द्वारा निश्चित की हुई व्यवस्था यथष्ट उपयोगों हो । इसलिए 
यहाँ 'लाइ'-सभा चली आ रही है, और कुछ सोमा तक उपयोगी भी 
समभी जाती है । 

लाड -सभा का संगठन---लाड-सभा के सदस्य नीचे लिखे 
हुए, लगभग ७४० लाड हँ--शाही खानदान के ३, बादशाह द्वारा 
बनाये हुए खानदानी या पुश्तेनों अधिकार वाले ६६७ आकविशप 
( प्रधान लाटपादरी ) २, विशप २४, आयलैंड के जन्म भर के लिए 
निर्वाचित २८, स्काटलंड के, पार्लिमेंट की अवधि तक के लिए निर्वा- 
चित १६। सन्‌ १६२२ में आयरिश फ्री स्टेट ( दक्षिण आयलेंड ) 
ब्रिटिश संयुक्तराज्य से अलग हो गया; वहाँ के लाड जन्म भर के 
लिए लाई थे, ज्यों-ज्यों वे मरते गये, उनके स्थान खाली होते गये । 
इसके विरुद्ध, ब्रिटिश संयुक्तराज्य में समय-समय पर नये लाड बनते 
रहे हैं | कुल मिनाकर लाडों को संख्या बढ़ती हो जाती है। यह संख्या 
पहले से बहुत अधिक है । डेढ़ सो वर्ष पहले सिफे दो सो लाड थे, अत्र 
वे सात सो से अधिक हैं | 

यह स्पष्ट है कि इस सभा में विशेष अधिकार उन्हीं लोगों को होता 
है जो वंशागत होते हैं, निवांचित नहीं होते। ये प्रायः स्वभाव से ही 
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परिवतन-विरोधों होते हैं । 

नये लाड' केवल बादशाह ही बना सकता हैं । इस पद को कोई 
छोड़ नहीं सकता । निम्नलिखित ब्यक्ति लाई सभा के सदस्य नहों हो 
सकते--(१) म्तरियों , (२) नावालिंग, (३) विदेशा, (४) दिवालिए आर 
(५) राजद्राह या किसो घोर अपराध के अपराधा । 

सदस्यों के विशेषाधिका र--इस सभा के सदस्यों के विशेषा- 
घिकार निश्ननिखित हैं;--( क ) लाइ-सभा में भाषण-स्वतन्त्रता, (ख ) 
पार्लिमंट का अविदे शन आरम्म होने से चालोस दिन पहले से लेकर 
अधिवेशन समान होने के चाल|स दिन बाद तक, किसी दावानों 
मामले मे गिरफ़ार न हो सकना, (ग ) सावजनिक विपय की बात 
करने के लिए बादशाह से मिलना, और, ( प्र ) राजद्रोह या अन्य 
घोर अपराध लगाया जाय तो उसका लाइ-सभा द्वारा हा जांच होना । 

शासन सम्धघंधी अधिका र--.लाई'-सभा को धन संत्रंधा कानूनी 
मसविदों पर कोई अधिकार न होने के कारण उसे मन्त्रिमश्दल पर 
नियंत्रण करने का भी अधिकार नहीं है | मंत्रिमंडल अ्रपने शासन-कार्य 
के लिए कामन्स-सभा के प्रति उत्तरदायी है, 'लाइ?-समभा के प्रति नहीं । 
यद्यपि 'लाड-सभा का प्रत्येक सदस्य किसी भी शासन-कार्य के सम्बन्ध 
में प्रश्न पूछ सकता हैं, परन्तु उसका विशेष महत्व नहीं होता। यदि 
मन्त्रिमंडल किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में 'लाड'-समा में हार जाय तो 
उसे इस्तीफ़ा देने की ग्रावश्यकता नहीं होती । हाँ, लाइ-मभा का 
शासन-कार्य में गोण रूप से काफ़ी प्रभाव रहता है। उसके कई 
सदस्य मन्त्रिमंडल के सदस्य होते हैं, ओर उनका इस पर प्रभाव पड़ता 
ही रहता हैं । 

८... 9 डे ८५ 

लाड-सभा का सुधार--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
ललार्ड'-सभा के अधिकांश सदस्य वंशागत होते हैं। इसलिए इस सभा 
को देश का किसी श्रेणो के लोगों की प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता | 
सन्‌ १६११ ई० के कानून में यह निश्चय किया गयाश्षा कि इस सभा 
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के सदस्य प्रतिनिध्यात्मक सिद्धान्त पर चुने जाया करें, परन्तु अ्रभी तक 
इस सम्बन्ध में कोई ऐसी योजना तैयार नहीं हो पाई, जो सन्न दलों को 
मान्य हो | समस्या बहुत जटिल है | यदि इस सभा के सदस्य निवाचित 
रखे जायें तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उनका निर्वाचन करने के 
लिए किस योग्यता वालों की मताबिकार दिया जाना चाहिए । जब्र 
लाइ-सभा निर्वाचित सदस्या क। सभा होगी, तो वह धन सम्बन्धी कानूनी 
मसविदां पर अधिकार रखना तथा मन्त्रियों का नियन्त्रण करना भी 
चाहेंगी | कामन्स-सभा इसे ये अधिकार देना पसन्द न करेगी। दोनों 
सभाओञ्रों के काय में बड़ी उलमन पड़ जायगी। इन कठिनाइयों के 
कारण लाड-सभा के सड्डठन का सुधार करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव 
स्वीकार नहीं हो पाता । 


सातवाँ परिच्छेद 
पालिमेंट की कार्य-पद्धति 


यद्यपि राजनेतिक सिद्धान्त गढ़ने में बिटिश लोग अन्य देश- 
वार्पियों से पीछे नहीं कहे जा सकते, पर बिटिश विधान और 
शासन-व्यवस्था में परिवर्तन धीरे-धीरे होते हें । 
- अनेस्ट एटकिंसन 
पालिमेंद के संगठन का वर्णन कर चुकने पर श्रब हम इसकी कार्य- 
पद्धति बतलाते हैं | पहले 'कामन्स”-सभा की बात ले । 
'कामन्स'-सभा के सदस्यों का 'कीरम!--“कामन्स?-सभा 
का काम करने के लिए, सदस्यों की कम-से-कम संख्या चालीस ठहराई 
गई है, अर्थात्‌ चालीस सदस्यों का 'कोरम! होता है। कभी-कभो 
उपस्थिति चालीस से कम होती है। जब्र कभी कोई सदस्य स्पीकर 
(अ्रध्यक्ष) का ध्यन इस कमी की ओर दिलाता है तो दो मिनट तक 
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सारे भवन में एक-साथ त्रिजली की घण्टी बजती है, ओर ऐसे सदस्य जो 
इधर-उधर कमरों में बंठे होते हैं, सना-मवन में आ जाते हैं । 

मत गिनने की शैज्ञो “-जत्र किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष 
में सदस्यों की संखया गिननो होतो है तो निम्नलिखित शेला से काम 
किया जाता है । स्पीकर! प्रस्ताव को प्रश्न के रूप में रखता है ओर 
कहता है कि जो सदस्य इसके पक्त में हो, वे हां! कहँ, श्रौर जो इसके 
विपक्ष मं हां, वे “नहीं! कहें | सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार हां! या 
“नहीं?, कहते हैं। 'सपोकर” इन मां को सुनकर कहता है कि मेरे विचार 
से बहुमत हां! के पक्ष में हैं, (या नहीं? के पक्ष में है )। यदि 
कोई सदस्य इसका विरोध करता है तो पक्ष और विपक्ष के मत गिने 
जाते हैं । 

मत गिनने के लिए सारे भवन में दो मिनट घएटी बजती है और 
जो सदस्य इधर-उधर कमरों में बरठे होते हैं, वे सभा-भवन में आकर 
उपस्थित हो जाते हैं | इस पर 'ह्पोकर? प्रस्ताव को फिर प्रश्न के रूप 
में रखता है; जो सदस्य उसके पक्त में होते हैं, वे हां! कहते हैं और 
जो विपक्ष में होते हैं, वे “नहीं! कहते हैं। तत्र अध्यक्ष फिर कहता है 
कि मेरे विचार से बहुमत (हां! के पक्ष में है (या “नहीं? के पक्ष में है) । 
यदि कोई सदस्य इसका विरोध करे तो स्पीकर! कहता हैं कि जा हां? 
के पक्त में हों; वे दाहिने कमरे म॑ जाये, और जो “नहीं? के पक्ष में हो, 
वे बायें कमरे में जायें। प्रत्येक कमरे के दरवाजे पर दा-दो गिननेवाले 
रहते हैं | इनमें से एक सरकारी पक्ष का होता है और दूसरा विरोधी 
दल का । जत्र सदस्थ इन कमरों में जाते हैं तो उनके नाम क्तक द्वारा 
लिख लिए ज्ञाते हैं । अन्त म॑ ग्रिननेबाले व्यक्ति स्पीकर! को पतन्न और 
विपक्ष के सदस्यों की संख्या बतलाते हैं, और वह इसके अनुमार प्रस्ताव 
के, बहुमत से स्वकृत या अस्वीकृत होने के सम्बन्ध में, अ्रन्तिम 
निणथ देता हैं | 

सभा के अधिवेशन; बादशाह का भाषण--कामन्स-सभा 
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के नए निवाचन के वाद स्पीकर! का चुनाव हो जाने पर पहिला काय 
यह होता है कि प्रत्यक सदस्य राजमभक्ति की शपथ ले। हर माल 
फकामन्स-सभा का पहला अधिवेशन फरवरी के आरम्भ में हाने लगता 
हैं । बादशाह 'लाइ'सभा के भवन में अपना भाषण देता हैं, इसे 
सुनने के लिए 'कामन्स”-समा के सदस्य वहाँ वुलाए जाते हैं | यह भाषण 
बहुत महत्व का होता हैं, इसके द्वारा मंत्रिमएदल पालिमेंट को अ्रपनी 
शासन सम्बन्धी नीति को सूचना देता है, श्रौर यह बतलाता है कि 
उसका, उस वप में, क्या-क्या महत्वपूण कार्य करने का विचार है । 

पीछे बादशाह का यह भापण “कामन्स”-सभा में स्पोकर द्वारा पढ़ा 
जाता है | कोई मंत्र। यह प्रस्ताव उपस्थित करता है कि बादशाह को 
उसके भाषण के लिए धन्यवाद दिया जाय | विरोधी दल के सदस्य इस 
प्रस्ताव पर संशोधन उपस्थित करते हैं, जिसमें वे यह ब्रतलात हैं कि 
कोन-कौनसा आवश्यक काये ऐसा है, जिसे सरकार नहीं कर रहो है, 
ओर कोन-कोनसा काय वह ऐसा कर रहा है, जो अनावश्यक है। इन 
संशोधनों पर विचार करने में दो-तीन-सप्ताह लग जाते हैं | यदि विराधी 
दल का कोई संशोधन बहुमत से स्वीकार हो जाय तो इसका आशय 
यह होता है कि कामन्स-सभा मंत्रिमंडल की शासन-नीति से सहमत नहीं 
है। इस दशा में मंत्रिमंडल को इस्ताफ़ा देना होता है | 

समा की बठक-.कामन्स-सभा की बैठक सोमवार, मंगल, बुध 
ओर बृहस्पत को साधारण तोर पर पोने तीन बजे से सादे ग्यारह बजे 
रात तक होतो है; यदि कोई बहुत हो आवश्यक काय हो तो इसके बाद 
भो जारो रहती है | बेठक सवा आ्राठ बजे से सादे आठ बजे तक जल- 
पान के लिए स्थगित होती है| इस ५रकार इन दिनों में दो-दो बेठके 
होतो हैं | शुक्र के दिन बेठक साढ़े पांच बजे तक ही रहती है । शनिवार 
श्र इतवार को ब्रेठक नहीं होती |. 

सभा का काये; प्रश्न ओर प्रस्ताव---.सभा का कार्य शुरू 
होने से पहले, हर रोज प्राथना होती है। पीछे त्पीकर अ्रपना स्थान 


पालिमेंट की कायपद्ध ति ७१ 


ग्रहण करता हैं, ओर जनता की दरस्बास्तें पेश की जाती हैं। यह काय 
तीन बज तक पूरा हो जाता है और तत्र प्रश्न॒ पूछने का कार्य आरम्भ 
होता हैं | इस काय के लिए चाल|स मिनट का समय निर्धारित है। 
जिन प्रश्नों का उत्तर पीने चार बजे तक नहीं दिया जाता, वे रिपोर्ट में 
अन्य कारंबाई के साथ प्रकाशित किए जाते हैं । सदस्यों को प्रश्न पूछने 
को सूचना पहले से देना होती है । प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न के सम्बन्ध 
में ऐता प्रश्न पूछ सकता है, जिससे पहले प्रश्न के उत्तर पर कुछ और 
प्रकाश पड़े | इसे पूरक (सन्लिमेंटरा”) प्रश्न कहते हैं। यदि किसी प्रश्न 
का उत्तर संतोपप्रद न हो और वह विपय जनता के लिए तत्काल 
आवश्यक हो, तो कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि उस पर 
विचार करने के लिए सभा का काय स्थगित कर दिया जाय | यदि यह 
प्रस्ताव उस समय स्वीकार हो जाय, तो उस विषय पर उसी दिन सादे 
आठ बजे बहस शुरू हो जाती है | ग्राम तार पर चार बज बाद प्रस्तावों 
अर मसविदोां पर विचार होता हैं। साल भर में 'कामन्स”-सभा प्राय: 
सो दिन काम करती है, अर्थात्‌ उसकी लगभग दो सौ बठके होती हैं | 
इनमें से श्रधिकतर बैठकों में वह काम होता हैं, जो मंत्रिमंडल द्वारा 
उपस्थित किया जाता हैं। प्रायः तीस बैठक हा ऐसी होतो हैं, जिनमें 
गेर-सरकारी सदस्य श्रपने प्रस्ताव या कान्‌ना मसविदे उपस्थित कर 
सकते हैं । 

गेर-सरकारी सदस्यों द्वारा बहुत-से प्रस्तावों और कानूनी मसविदों 
की सूचना आतो है, परन्तु समय की कमी के कारण उन सब्र पर विचार 
नहीं हो सकता । इसलिए किन प्रस्तावों या कानूनी मसविदां पर विचार 
होना चाहिए तथा किस क्रम से विचार होना चाहिए, इसका निश्चय 
चिट्ठी डालकर अथात 'बेलट' द्वारा किया जाता हैं | 

कानन कंसे बनते हैँ ?; सावजनिक काननी मसविदे-.. 
कानूनी मसविदे तीन प्रकार के होते हँ १) साबजनिक ( धन 
सम्बन्धी छोड़कर ), घन सम्बन्धी, और ( ३ ) स्थानीय तथा व्यक्तिगत 

दर 
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काननी मसविदे । 

सावजनिक काननी मसविदा, कोई भी सदस्य पेश कर सकता है 
यदि मन्त्रिमर्डल का कोई सदस्य पेश करना चाहे तो उसके लिए 
दिन का निश्चय श्रासानी से हो जाता है। दूसरे सदस्य को उसका 
अवसर तभी मिलेगा, जब्र चिट्ठी डालकर अथांत्‌ बेलट? द्वारा उसका 
निश्चय हो जाय । प्रत्येक सदस्य को, कानूनी मसविदा उपस्थित करने 
की सूचना कुछ समय पहले देनो होता है, सूचना के साथ हो कानुनी 
मसविदा भी भेजना होता है | 

नियत किए हुए दिन, सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि उसे 
उसका मसविदा पेश करने को इजाजत दो जाय । इस प्रस्ताव पर 
बहस नहीं होतो; कभी-कभों तो केवल मसविदे का शीषक ही पढ़ दिया 
जाता है, श्रोर इजाजत मिल जातो है । इसे मसविदे का प्रथम वाचन!? 
( फरटे रीडिंग ) कहते हैं । 

यह कार्य समाप्त होने पर उसके द्वितीय वाचन” (सेकिण्ड रीडिंग) 
के लिए तारीख निश्चय कर दी जातो है। उस निश्चित दिन सदस्य 
यह प्रस्ताव करता है कि मसविदा दूसरी बार पढ़ा जाय । इस समय 
मसविदे के सिद्धान्त पर बहस होतो है, परन्तु कोई संशोधने पेश नहीं 
किया जा सकता । यदि प्रस्ताव उस समय स्वीकार न हुआ तो कुछ 
दिन बाद फिर वह प्रस्ताव रखा जाता है। जो सदस्य यह चाहते हैं 
कि मसविदे पर विचार ही न किया जाय, वह यह प्रस्ताव करते हैं कि 
यह मसविदा छः महीने बाद दूसरो बार पढ़ा जाय | यदि यह प्रस्ताव 
स्‍्वोकार हो जाय, तो उस समय इस मसविदे सम्बन्धी सब काम बन्द 
कर दिया जाता है । 

द्वितीय वाचन का प्रस्ताव स्वीकार होने पर मसविदा साधारण 
तौर पर स्थायी कमेटी के पास, विचार करने के लिए भेजा जाता है। 
कामन्स! सभा यदि चाहे तो उसे पूरी सभा की कमेटी” के पास भेज 
सकती है। यदि मसविदा बहुत महत्वपूर्ण हो तो स्थायी कमेटी या 
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“पूरी सभा की कमेटी? के पास भेजे जाने से पहले सिलेक्ट कमेटी के 
पास भेजा जाता है। यह कमेटो उसकी प्रत्येक धारा पर, उसके सम्पन्ध 
में गवाही देने वालों के वत्तव्य पर विचार करके, अपनो रिपोट देती 
है । स्थायी कमेट। या 'पूरी सभा को कमेटो? में मसविदे की प्रत्येक 
धारा पर विचार होता है, ओर संशोधन उपस्थित होने पर स्त्रीकृत 
या अस्वीकृत किए जाते हैं। मतविदे के इस कार्य को कमेटी-मंजिल 
(कमेट।-स्टेज) कहते हैं । इसके तय हो जाने पर, मततविदा “कामन्स? 
सभा में फिर पेश किया जाता है, और वहाँ फिर प्रत्येक धारा तथा 
उसके संशोधन पर विचार किया जाता है। इसे रिपोर्ट-मंजिल (रिपोर्ट 
स्टेज) कहते हैं । 

सब्र धाराओं पर विचार हो चुकने के बाद यह प्रस्ताव किया 
जाता है कि यह संशोधित मसविदा स्वीकार किया जाय | इसे मसविदे 
का 'तीसरा वाचन? ( थड रीडिंग ) कहा जाता है। इस समय कोई 
संशोधन उपस्थित नहीं किया जाता । प्रस्ताव स्वीकार होने पर 'कामन्स? 
सभा सम्बन्धी सत्र मंजिलें पूरी हो जाती हैं, श्रौर मसविदा 'लाइ'-सभा 
में भेजा जाता है । 

[लाडं-सभा का कार्य ४॥ बजे आरम्भ होता है, और ८ बजे 
समा दो जाता है। इस सभा में काम करने के लिए सदस्यों की कम-से- 
कम संख्या तीन रखी गई है। परन्तु किसी कानूनी मसविदे पर विचार 
करने के लिए तीस सदस्यों की उपस्थिति श्रावश्यक होती हैं ।] 

लाड-सभा में भी ऊपर बताए हुए तरीके से ही मसविदे का प्रथम 
वाचन, द्वितोब बाचन, कमेटी-मंजिल, रिपो्ट-मंजिल, और तीसरा 
बाचन होता है। यदि मसविदा लाइ-सभा में ठीक उस रूप में स्त्रीकार 
हो जाय, जिस रूप में वह कामन्स सभा में स्वीकार हुआ है, तो वष्ध 
बादशाह की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, श्रोर उसकी स्वीकृति 
मिलने पर वह कानुन का रूप धारण करता है। 

यदि 'लाड'-सभा ने कानुन के मसविदे में कुछ संशोधन किए तो 


४४ राष्ट्रमंड ल-शासन 


उन सं शोधनों पर विचार करने के लिए वह मसविदा कामन्स सभा में 
लीटाया जाता है; यदि कामन्स सभा उन संशोधन को स्वोकार कर ले 
तो मसविदा बादशाह की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है । 

यदि कामन्स-सभा लाड-सभा के संशोधनों को अस्वीकार करदे 
आर लाड-सभा उनके लिए आग्रह करे, तो उस अधिवेशन (सेशन) में 
उस ममविदे सम्बन्धी कारवाई बन्द कर दी जाती है, अर।र दूसरे अधि- 
वेशन में वह मसविदा कामन्स सभा में उसो रूप में पेश किया जाता है, 
ओर वहाँ ऊपर बताई हुई सत्र मंजिलें तय करके लाइ-समभा में पहुँचता 
है। यदि लाइ-सभा ने फिर वेसे हो संशोघन पेश किए तो उस अधि- 
बेशन में भी उम मसविदे की आगे की कारवाई बन्द कर दी जाती है, 
औ्रोर तीसरे अधिवेशन में मसब्रिदा फिर कामन्स सभा में उपस्थित किया 
जाता है, और वहाँ सत्र मंजिल तय करके फिर लाड-सभा में पहुँचता 
है । इस बार चाहे लाड सभा उसमे संशोचन उपस्थित भी करे, बाद- 
शाह की स्वीकृति के लिए वह उसो रूप में भेजा जाता है, जिस रूप में 
कामन्स सभा ने उसे तीसरी बार स्वीकार किया था; इसमें शत यह है 
कि इस बीच में एक वर्ष का समय बीत गया हो । बादशाह के मंजूर कर 
लेनेपर मसविदे को कान्‌न का रूप मिल जाता है | 

इससे पह स्पष्ट है कि लाडं-सभा घन सम्बन्धी छोड़कर अन्य 
साथजनिक कान्‌नी मसविदों को अधिक-से-अधिक एक वर्ष तक कानुन 
बनने से रोक सकतो है | कामन्ट सभा को लाड सभा का विरोध होते 
हुए भी, कानन बनाने का अ्रधिकार सन्‌ १६११ ई० के कानन से 
मिज्ना था । सन्‌ १६४७ तक लाड सभा इन मरसाविदों को दो वध तक 
कानन बनने से रोक सकतो थो। पीछे दो वष की जगह एक वष की 
अवधि निर्भषार्त करके लाइड-सभा को सात्ता घटा दी गई । 

धन सम्बन्धी काननी मसविदे; (क) खच्चे सम्बन्धी-- 
धन सम्बन्धी काननो मसविदे दो प्रकार के होते हैं--(क) खच सम्बन्धी 
मसविदे [ 'कन्सोलिडेटेड फंडस तिल”! ] और (ख) कर सम्बन्धी मसविदे 
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[ फाइनेन्स त्रिल ]। पहले हम खच सम्बन्धी मसविदों पर विचार 
करते हैं । 

हर साल माच महीने के शुरू में खच सम्बन्धी पूरी सभा की 
कमेटी में, खर्च की मर्दों के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है; ये 
प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा किए जाते हैं। कोई भी सदस्य किसी मद में ख्चे 
की रकम कम करने का संशोधन पेश कर सकता है। जब खच सम्बन्धी 
प्रस्ताव स्त्रीकार हो जाते हैं तो आय-साथन कमेंट? में यह प्रस्ताव किया 
जाता है कि खचं-कमेटो ने जो खच्र मंजूर किया है, उसकी रकम 
सरकारी कोप से दी जाय | इन प्रस्तावों को कानन का खरूप देने के 
लिए 'कामन्स' सभा में खच सम्बन्धी काननी मसविदा उपस्थित किया 
जाता है, और वह दूसरे सावजनिक कानूनी मसविदों के समान, 
विविध मंजिल तय करके लाड-साभा म॑ पहुंचता है| इस सभा मं भी 
वह सत्र मंजिल तय करता है; और, लाइ-सभा द्वारा मंशीधित किए 
जाने पर भो, बादशाह के पास स्वीकृति के लिए वह उसी रूप में जाता 
है, जिसमें वह कामन्स-सभा द्वारा स्वोकार हुआ है; 

( ख ) कर सम्बन्धी कानूनी मसविदे--अ्रप्रेल महंने के 
शुरू में, आय-साथन कमेटी” में, श्रथ-मन्त्रों सरकारी आयन्‍ू्यय का 
अनुमान-पत्र उपस्थित करता हैं और करों की दर घटाने-बढ़ाने केया 
नये कर लगान के प्रस्ताव करता हैं। कोई भी सदस्य कर का दर घटाने 
के संशोधन पेदा कर सकता हूँ। प्रस्तावों और संशोचनों पर क्रमशः 
विचार होता है, और जो प्रस्ताव स्व।कार किय जाने हैं, उन्हें कानून का 
रूप देने के लिये कर सम्बन्धी कानूनों मसबिदा उपम्थित किया जाता है, 
ओर वह अन्य सावेजनिक मसविदों के समान विविध मंत्िलें तय करके 
लाइ-समभा में पहुँचता है और इस सभा में भी वह सब मंजिले तय करता 
है। लाइ-सभा द्वारा संशोधित किए जाने पर भी, वह बादशाह के पास 
स्वीकृति के लिए उसी खूप में भेजा जाता हैं, जिसमें वह कामन्स-समा 
द्वारा स्वीकार होता है | 


४६ राष्टरमंडल-शासन 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'लाड'-सभा धन सम्बन्धी कानूनी मस- 
विदां में कोई परिवतन नहीं कर सकती; चाद्दे वह मसविदे खच्च सम्बन्धी 
हों या कर सम्बन्धी । परिवतंन करने का श्रधिकार लाड-सभा में सन्‌ 
१६११ ई० के कानून से ले लिया गया है । 


स्थानीय या व्यक्तिगत कानूनी मसविदे--स्थानीय या 
व्यक्तिगत कानूनी मसविदा उसे कहते हैं, जिसका सम्बन्ध स्व-साधारण 
से न होकर खास स्थान से हो, और जिसके द्वारा किसो कम्पनो आदि 
को विशेष अ्रधिकार दिए जायें। जो सदस्य इस प्रकार का कानूनी 
मसविदा उपस्थित करना चाहता है, उसे एक दखांस्त देनों होती है। 
इस दर्खास्त की जाँच खास अफसरों द्वारा की जाती है। यदि दर्खास्त 
नियमों के अ्रनुसार ठीक समझी जाय तो कामन्स-सभा में उसका प्रथम 
वाचन होता है, तत्र मसविदे की शेली की जॉच होती है और द्वितीय 
वाचन किया जाता है। फिर मसविदा स्थानीय मसविदों को कमेटी के 
पास भेजा जाता है और उसकी प्रत्येक धारा पर विचार होता है। यह 
कमेटी गवाहों के बयान पर विचार करती है । पश्चात्‌ इस कमेटी की 
रिपोर्ट पर, कामन्स-सभा विचार करती है। इसके बाद मसविदे का 
तीसरा वाचन होकर वह “लाड'-सभा में भेजा जाता है और वहाँ सत्र 
मंजिलें तय कर चुकने पर वह बादशाह को स्व॑कृति के लिए भेजा जाता 
है | परन्तु यदि लाड-सभा ने इसमें कोई ऐसा संशोधन उपस्थित कर 
दिया हो, जो कामन्स-सभा को स्वीकार न हो, तो मशविदे पर आगे 
कोई कारवाई नहीं की जातो। 


इस तरह के कानून बनाने में बहुत रुपया खचं होता है ! पहले तो 
दर्खास्त के साथ ही कुछ फीस देनो होतो है, फिर मसविदा बनानेवाले 
को तथा उसे कामन्स-सभा में पेश करनेवाले को भी काफी फ़ीस दी 
जातो है। कमेटी के सामने गवाही दिलाने में भी कुछ रुपया खच हो 
जाता है। इसलिए ऐसे मसविदे बहुत कम उपस्थित किये जाते हैं । 


पालिमेंट की कार्यपद्धति ८७ 


इस परिच्छेद को समाप्त करने से पहले कमीशन और कमेटियों का 
भी उल्लेख कर देना आवश्यक हैं | 

कमीशन और कमेटियाँ-.किसी विषय का यथेष्ट कानून 
बनाने के लिए यह आवश्यक दै कि उससमय की परिस्थिति का ठोक शान 
प्रात्त करके उसका मसविदा बनाया जाय | इसलिए सामयिक समस्याओरों 
पर विचार करने के लिए समय-समय पर शाही कमीशन नियत किया 
जाता हैं, जिनके सदस्य सरकार ( मंत्रिमंडल ) द्वारा नियुक्त होते हैं। 
इसे उस विषय के सम्बन्ध में योग्य पुरुषों के अरयान या गवाही लेने का 
अधिकार द्ोता है। कमीशन की जाँच का हाल एक रिपोर्ट में दज 
किया जाता है | कभी-कभी ऐसा होता है कि सब्च सदस्य एकमत नहीं 
होते, उनमें से कुछ अ्रपना मत अश्रलग देते हैं, या कुल सदस्यों की दो 
रिपोर्ट हो जाती हैं, एक श्रल्पमत-रिपोर्ट, दूसरी बहुमत-रिपोट ! कर्माशन 
की रिपोर्ट (या रिपोर्टों ) में ऐसी सिफारिश भी होती हैं कि श्रमुक 
बिधय का कानून बनना चाहिए। इस प्रकार कानून बनानेवालों को, 
शासकों को, तथा शासन-पद्धति अ्रध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों को, 
बहुत उपयोगी सामग्री मिल जाती हैं । 

आवश्यकता होने पर किसी राजनेतिक विपय सम्बन्धी कुछ शान 
प्राप्त करने के लिए पार्लिमेंट कुछु सज्नों की कमेटी भी नियत कर सकती 
है| भिन्न-भिन्न सरकारी विभाग भो कभी-कभी कोई कर्मीशन नियत 
कर सकते हैं। आधुनिक काल के बहुत से स्थायी सरकारी विभाग समय- 
समय पर नियुक्त किये हुए जॉँच-कमाशनों की रिपोर्टों के श्राधार पर 
कायम हुए हैं | 


बा 2 


आठवाँ परिच्छेद 
शासन-नीति-विकास 


“जब एक बार स्वार्धीनता का संग्राम डिड़ जाता हे तो पीढ़ियों 
तक रक्तपात-पूतक चलता है | चाह अनेक बार घबराहट हो, अन्त 
में विजय अवश्य ही होती है ।” लाड बाइरन 

पहले यह बताया जा चुका है, ब्रिटिश संयुक्तराज्य में, आरम्भ में 
शासन-अ्रध्रिकार बहुत-कुछ बादशाह को था, प्रजा को बहुत कम अधि- 
कार था। अब स्थिति इसके त्रिलकुल विपरीत है; व्यावहारिक रूप से 
बादशाह के अधिकार बहुत कम है, प्रजा-प्रतिनिधि ही सारे शासन-काय 
का संचालन और नियंत्रण करते हैं । यह परिवतन किस प्रकार हुआ, 
क्या-क्या मश्जलिलं तय की गईं , उपस्थित कठिनाइयाँ किस तरह हल हुईं, 
इन बातों का विचार इस परिच्छेद म॑ करना हैं। 

महान अधिकार पत्र--छुठे परिच्छेद मे यह बताया जा चुका 
है कि किस प्रकार प्रजा ने कुछ विशेष अ्रधिकार पहले पहल 'मेगना 
चार्टा! ( महान श्रधिकार पत्र ) द्वारा, सन्‌ १२१४ ई० में, प्राम किये 
थे | इसकी कुछ धारायें इस प्रकार थीं:--- 

१--कामन्स सभा की अनुमति त्रिना कोई कर नहीं लगाया 
जायगा । 

२->-गैर-कानूनी ठंग से किसो की जान माल या वे यक्तिक स्वतन्त्रता 
नहीं छोनो जायगो, किसी को कानून की रक्षा से वश्चित नहीं किया 
जायगा । सब् के साथ नियमा के अनुसार, जरा द्वारा समान न्याय किया 
जायगा । 

इस अधिकार-पत्र म॑ और भा बहुत सी महत्वपूण त्रात थां। परन्तु 
संत्र का मूल यह था कि (क) बादशाह अपने कायों में प्रजा की सलाह 


शासन-नीति-विकास ४६ 


अवश्य ही लिया करे, तथा देश का राजप्रतन्च जनता की इच्छा के 
अनुमार हुआ करे; और (ख) प्रजा पर एक आदमा (बआदशाह) की 
हकूमत न होकर, कानून का शासन हो। इन दा सिद्धान्ता के आधार 
पर पाछे नागरिक अधिकारा सम्बन्धी बहुत से कानून बने हैं | इसलिए 
पेगना चाटा! को श्रिटिश नागरिका के भावा अ्रधिकारों का श्राधार- 
शिला कहा जा सकता है । 

पालिमेंट ओर बादशाह के अधिकार. -तेरूवीं, चौदहवीं 
ओर पन्दरहवीं सदी में पालिमंट ने कई प्रकार के राजनैतिक श्रभिकार 
प्राम किए । इसने एडबड -दूमरे, रिचड-दूसरे ( तथा पीछे रिचड-तंसरे 
ओर चाल्स-पहले ) से उनके मनमाने कामों के लिए जबाम तलब 
किया | इसका परिणाम यह हुआ कि इंगलेंड का शासन, धीरे धीरे बेध 
राजतन्त्र हो गया | 

सोलहवीं सदी के मध्य तक लोगों को असे-तैसे युद्धां से छुटकारा 
पाने की चिन्ता थी । उन्हें शान्ति की, तथा अपना जीवन-निबाह करने 
के उपायों को, खोज थी | इन्हे प्राम कर, वे सोलहवीं सदो के पिलुले 
हिस्से में राजनतिक अधिकारों को प्राम करने की ओर ध्यान देने लगे । 
व्यू डर वंश के शासकों ने, अं,र विशेषतया महारानी एलिजबेथ ने, 
बुद्धि मानी से राज्य करके प्रजा के सुब्र का सामान इकट्ठा किया, ओऔरं।र 
शत्र-देशों को हराया | इमलिए लोगों का इनसे विशेष विरोध न हुआ । 
परन्तु शिक्षा और व्यापार बदने पर लोगों मे स्वतन्त्रता के भावों का 
उदय हुआ; और सतरहवीं सदी मे स्टअट बंश के म्वच्छाचारी बाद शाहों 
से पालिमेंट का खूब संघप हुआ | 

बादशाहों ने व्यापार पर कर लगाए और जबरदस्ती ऋण भी 
लिया परन्तु काम चलता न देन, इन्होंने बरार्थार परालिमंट का शरग 
लो । जब्र पालिमंट ने इनकी इच्छानुसार धन देना या कर लगाना 
स्वोकार न किया तो इन्होने उसे भंग कर दिया | इस प्रकार धन की 
समस्या बरात्रर त्रनी रही | चाल्म-पहले ने तीसरी बार सन्‌ १६२७ ई० 

| 


घ० राष्ट्रमंइल-शासन 


पालिमंट का अधिवेशन कराया, तो पालिमेंट ने अधिकारों को दरचाम्त 
( 'पिटाशन-आक-राइटस” ) पेश करदी, जिसकी मुख्य धाराएँ ये 
थीं :--- 

(१) जब तक पालिमेंट की स्वीकृति न मिले, बादशाह किसी को 
कर या ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । 

(२) बादशाह किसी आदमी को केंद नहीं कर सकता, जब्च तक 
कि वह ऐसा करने का कारण न बतादे, जिससे वह आदमी न्यायाधीशों 
द्वारा श्रपना निणंय करा सके | 

चाल्स को, न चाहते हुए भी ये बातें स्त्रीकार करनी पड़ीं | अधि- 
कार्रो की दरखास्त के आधार पर कानून बन गया; और, बादशाह को 
काफी धन मिल गया । परन्तु इसके बाद उसने ग्यारह वर्ष (सन्‌ 
१६२६-४०) तक जिना पालिमेंट के शासन किया | पोछे पालिमेंट ने 
गैर-कानुनी कर बन्द कर दिए तथा कई उपयोगी नियम बनाए । 

प्रजा की विजय-- सन्‌ १६४१ ई० में 'कामन्स'-सभा ने 
महान विरोध-पत्र (आंड रिमांस्ट्र स) पेश किया, इसमें एक माँग यह भी 
थी कि जब्च तक पालिमेंट स्वीकार न करे, मन्त्रियों की नियुक्ति न की 
जाथ | बादशाह के अवहेलना करने पर, उसका पालिमेंट से युद्ध 
हुआ, जिसमें बादशाह की हार हुई, और अन्त में उसे, मुकदमा चलने 
पर, न्यायाधीशों के फेसले के अनुसार प्राणदंड भोगना पड़ा। इस 
प्रकार पालिमेंट की अनोखी विजय हुई | हाँ, कुछ समय बाद वह सेनिक 
शक्ति से दब गई | इसने ग्यारह वर्ष (१६४६--६०) जिना आदशाह के 
शासन करने की परीक्षा को, परन्तु इसमंं यह सफल न हुई; ओर, 
बादशाह के पद की टदुवआरा स्थापना (“रिस्टोरेशन?) करनी पड़ी | परन्तु 
जब चाल्स-दूसरे तथा उसके बाद जेम्स-दूसरे ने प्रजा के अधिकारों का 
लिहाज न रखकर कैथलिक धम वालों का पक्षपात किया, तथा बादशाह 
के देवी श्रधिकार! के सिद्धान्त को व्यवहार में लाना चाह तो प्रजा ने 
यथेष्ट विरोध किया । जेम्स के समव, इंगलेंड में महान क्रान्ति (अ्रेट 


शासन-नीति-विकास पर 


रिवोल्यशन”) हुई | पालि मेंट ने उसके दामाद विलियम को, जो श्रारज 
का ड्य क था, बुला भेजा । उसके, एक भारी डच सेना सहित, शआ्राजाने 
पर सारा इंगलेंड उसकी ओर हो गया और जेम्म का वहाँ से भाग कर 
ही अपना पिंड छुड़ाना पड़ा । इंगलड के शासन का भार विनयम 
(तीसरे) और उसकी स्त्री मेरी को सौंप दिया गया। उसी अ्रवसर पर 
(१६८६) पालिमेंट ने अधिकारों का मसविदा (“ब्रिल-आफ-राइटस?) 
स्वीकार किया जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं | 
१--कोई केथलिक मतवाला आदमी बादशाद् न हो सकेगा । 
२--ब्रादशाह को राजनियम भंग करने का अ्रभिकार नहीं है । 
३--पालि मेंट (कामन्स”-समा) का निर्वाचन खतंत्र हुआ करेगा । 
४--पालिंमेंट में सभासदों को भाषण करने की स्वतंत्रता होगी, 
आर उसकी अ्रनुमति त्रिना कोई कर न लगाया जायगा । 
यह भी निश्चय किया गया कि बादशाह को भारी सेना रखने 
का अधिकार नहीं है । 
इस तरह, इस क्रांति से राजसत्ता प्रजा के हाथ में श्रागयी, पालिमेंट 
को राजकोष पर पूरा अधिकार हो गया, और उसकी शक्ति यहाँ तक 
बढ़ गई कि बादशाह के निजी खच (सिविल लिम्ट) के लिए भी पारलिं- 
मेंट की स्वीकृति अनिवाय हो गई । 
थोड़े में, यह कहा जा सकता दे कि सोलहर्वी सदी तक “कामन्स?- 
सभा पर बादशाह (तथा लाइ-सभा) का प्रभुत् रहा । सतरहववी सदी 
में कामन्स-सभा का प्रभाव बदने लगा। कुछु प्रयत्नों के बाद यह 
निश्चय हो गया कि सावजनिक तथा घन सम्बन्धी काननी मसविदे 
पहले कामन्स-सभा में पेश किए जायें, उसके बाद लाइ-सभा मं: और 
ग्रन्त में बादशाह की स्वीकृति से काम में लाए जाये। फिर धीर-धार 
कामन्स-सभा के अधिकार बदत गए । 
शारीरिक स्वाधीनता--बहुचा ऐसा होता था कि बादशाह 
या दूसरे अधिकारों अपने विरोधियों को बेक़सूर होने पर भी बेहद 


५२ राष्ट्रमंडल-शासन 


समय के लिए केंद्र या नजरबन्द कर देते थ। इसे रोकने के लिए 
पालिमंट ने कई कानन बनाए; उनमें सन्‌ १६७६ का 'हेवियस काउस 
कट! मुख्य हैँ | इसके अनुसार, गर-काननों दंड से नजरबन्द या केद 
किया हुश्रा ग्रादमो (या उसको तरफ से काई दूसरा आदमी) हाईकोर्ट 
में यह दरखास्त दे सकता है कि अ्रधिकारिया को यह आज्ञा दी जाय 
कि वे नज़रबन्द या के द आदमी को हाईकोट में उपस्थित करें | उस 
ग्रादमा के हाईकोट में उपस्थित किए जाने पर, यदि हाईकोट को उसकी 
नजरबन्दा या कैद गेर-कान्‌नो होने का विश्वास हो जाय तो हाईकोर्ट 
उसके स्वतंत्र किए जाने की आज्ञा दे देता है । 
सुधार-कानून--अठारहवीं सदा के अन्त तक, बादशाह और 
उनके मन्त्री होशियारी से लोगो को रिश्वत देकर तथा उजड़े हुए 
नगरों की ओर से चुने जानेवाले प्रतिनिधियों पर अपना दबाव डालकर 
पालिमेंट में, जैसे लोगों को चाहते थ, बसों को बड़ी संख्या में भजने 
में सफल हो जाते थे | यह संख्या पालिमेंट के कुल सदस्यों की संख्या 
के श्राधे स ग्रधिक हो जाती था | धीरे-बारे लोगो में राजनेतिक विषयों 
की दिलचस्पों बदने लगी | इस पर सन्‌ श्द३२ ई० में पालिमेंट के 
चुनाव के सुधार का कानून ( 'रिफ्रा्म मिल? ) पास हुआ । इससे 
पालिमेंट का संगठन बहुत बदल गया । जिन उजड़े हुए नगरों की ओर 
से केवल उनके स्व्रामो अमीर लोग ही प्रतिनिधि चुन देते थं, उनके 
प्रतिनिधि लेना बन्द या कम कर दिया गया। नए-नए व्यापारी 
नगर ब्रस गए थे, उन्हें प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया | 
इस प्रकार अमोरों की शक्ति कम होकर, व्यापारियों के श्रधिकार 
बढ़ गए । 
जनता का अ धिकार-पत्र--इस सुधार-कानून के पास होजाने 
पर भी बहत-से आदमो असन्उष्ट थे। व्यापारियों ओर दकानदारों को 
मताधिकार प्राप्त हो गया था: परन्तु मत्द्रों को नहीं मिला था। 
इसलिए लोगो में आन्दोलन होता रहा, और अन्त में बहुत-से आदमी 
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जनता के शधिकार-पत्र ( पोपज़्स चार! ) का समर्थन कग्ने लगे । 
इन्हें चाटिस्ट' कहा जाता है | सन्‌ श्यष॒८ ई० म॑ इन्होंने थे माग्गें 
रखीं-- 
१--इकक्‍्कीस वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सब्र आदमियों को 
मताधिकार हो | 
२--निवा चन के लिए राज्य को, वरातर-तराबर के निरवांचन-जिलों 
में बांटा जाय । 
३--मत या वोट, पर्च डालकर (बेलट' द्वारा) लिए जाय॑ । 
-प्रत्येक बालिंग आदमी निर्वाचित किया जा सके, चाहे उसके 
पास कुछ जायदाद हो या न हो । 
४--पानिमेंट के सदस्यों को तनख्वाह मिला करे । 
सरकार ने उस समय तो इस आा-दोलन का दमन कर दिया, परन्तु 
उसे श्८६७ में दूसरा सुधार-कानन पास करके, नगरों में रहने वालों 
को मताधिकार देना पड़ा | पंछे सन श्८८४ ई० म॑ तीसरा सुधार- 
कानून पास करके ग्राम म॑ भी मत देनेवालों का मंख्या बढ़ा दी गई । 
ऊपर ब्तलाई हुई मांगों म॑ से नं० ३ अर ५ कानून बन गईं हैं | 
सन्‌ १६११ का पालिमेंट एक्ट; का मन्‍्स समा को विज्ञय 
इंगलड की राजनंतिक दलबअन्दी का वणन आगे किया जायगा। 
उन्नीसवीं सदी म॑ यहाँ दो दल या पार्टियाँ मुख्य थीं---उदार आर शनु- 
टार । लाड'-सभा के ज्यादहतर सदस्य प्रायः अनुटार होते हैं | इसलिए 
जब्र कभी कामन्स'सभा में उदार दलवालों का बहमत दृश्वा और 
उन्होंने कोई सावजनिक हित का नियम जारी करना चाहा तो अकसर 
लाइ-सभा उसे रह कर देती | वारब्रार की हार ने उदार दलवानों को 
लाइ-मभा का विरोधी बना दिया । उन्होंने ठान लिया कि इस सभा से 
होनेवाली बाधा को दर कर दें । इस इरादे से सन्‌ १६१० ई० में 
कामन्स सभा ने एक कानूनी मसविदा पास किया। लाउनसभा उसे 
पास कराना नहीं चाहती थी | लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि इसे 
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पास कराने के लिए बादशाह काफी संख्या मे ऐसे आदमियथों को 
'लाइ! शनाकर लाई-सभा में भेज देगा, जो उस कानून का समथन 
करे, तो लाइ-सभा ने अ्रपना विरोध हटा लिया, और वह मसविदा 
पास हो गया। यह “सन्‌ १६११ का पालिमेंट-एक्ट” कहलाता है | 
इसकी मुख्य धाराएँ इस प्रकार हैं :-- 

१--किसी थन सम्बन्धी मसविदे को, यदि कामन्स-सभा स्वीकार 
करले, तो चाहें ला३-सभा उसे न भो स्वीकार करे, आदशाह की सम्मति 
से वह अ्रमल में आ जायगा । 

२--यदि किसी सावंजनिक कानूनी मसविदे पर लाड-सभा और 
कामन्स सभा में मतभेद हो तो वह मसब्िदा ज्यों-का-त्यों कामन्‍स सभा 
के अ्रगले अधिवेशन में पेश होगा | कामन्स-सभा के तीसरी वार उसे 
पास कर लेने पर, तथा दो वध का समय बीत जाने पर, फिर लाडे- 
सभा से पूछने की ग्रावश्यकता न रहेगो; बादशाह की स्वीकृति से वह 
कानून बन जायगा | इस प्रकार लाइ-सभा के निषेष ( 'वीटो? ) अधि- 
कार का अ्रन्त होकर, उस सभा को दो वष तक कारवाई स्थगित करने 
का अधिकार रह गया। [ सन्‌ १६४७ के ब्राद यह कारबाई स्थगित 
करने की अवधि दो वर्ष की जगह एक वर्ष रह गई | ] 

३--कामन्स-सभा का नया चुना प्रति पाँचवोें वर्ष होगा । 

इस कानून से सरकारी कोष तथा धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों 
पर कामन्स-सभा का पूरा अधिकार हो गया । सरकारी आ्राय का बड़ा 
भाग साव॑जनिक करों से वसूल होता है, इसलिए इस विषय में जनता के 
प्रतिनिधियों का अधिकार होना ही चादिए । अन्य इस कानून से इंगलेंड 
की शासन-नीति के सम्बन्ध में भी, लाड-सभा पर, कामन्स-सभा का दबदबा 
हो गया। रहा बादशाह; प्रत्येक विषय में उसका स्वकृति तो अवश्य ली 
जाती है, परन्तु वह एक रिवाज मात्र है | इस प्रकार इड्डलेंड का शासन 
वास्तव में कामन्स-सभा के हाथ में श्रा गया । 

स्त्रियों का मताधिकार -- इंगलेंड में स्त्रियों के राजनैतिक 
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श्रधिकारों का प्रश्न उनन्‍नीसवीं सदी के शुरू में उठा था। परन्तु साठ 
वष तक सवंसाधारण ने इस ओर ध्यान न टिया । पीछे धीरे-धीरे स्त्रियों 
के मताधिकार सम्बन्धी ,संस्थाएँ स्थापित हुईं । आन्दोलन बढ़ता गया । 
पालिमेंट में कई बार इस विपय के प्रस्ताव और बादविवाद हुए; परन्तु 
विरोधियों का अल अधिक रहने के कारण प्रस्ताव स्वोकार न हो पाये । 
तथापि मताधिकार चाहनेवाली स्त्रिया तथा उनके उद्द श्य से सहानु- 
भूति रखनेवालों के लगातार आन्दोलन का यह परिणाम हुथ्रा कि 
अनेक राजनीतिशञ तथा पालिमंट के कई प्रभावशालों पदाचिकारं। म्त्रियों 
को यह अधिकार देने के पक्ष में हो गए | अन्त में सन १६१८ ई० में 
तीस या अधिक वष की उम्र वाली स्त्रियों को मताधिकार मिन गया | 
पोछे सन्‌ १६२८ ई० में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही, ( अर्थात्‌ 
२१ वर्ष या इससे अधिक उद्र की ख्रियों को ) मताधिकार मिल गया । 
[ सन्‌ १६३७४ में ग्रे टश्निटेन में ३०६ लाख निर्वाचक थेः--१४४ लाख 
पुरुष अ।र १६२ लाख ख््रियों | इस प्रकार पलिमेंट की रचना में स्त्रियों 
का प्रभाव पुरुषों से अधिक है | 

उपसंहार--अंगरेज जाति ने लगातार श्रान्दोलन करके अपने 
राज्य के शासन को खुदमुख्तार या स्वेच्छा चारी राजतंत से, परिमित या 
बंध राज़तंत्र में बदल लिया; यहाँ तक कि श्रव बादशाह प्रायः नाममात्र 
का शासक हैं, आर शासनाधिकार मंत्रिमंडल को हैं, जो जनता के प्रति 
निधियों द्वारा बना हुईं कामन्‍्स! ( जनसाधारण ) सभा के प्रति उत्तर- 
दायो होता है । यद्यपि प्रज्ञातंत्र के आदश को प्राप्त करने में अभा और 
बहुत से सुधारों का आवश्यकता हैं, इंगरलष में प्रजातन्त्र का युग आरंभ 
होगया हैं | यह युग ठीक कब से आरम्भ हुआ, यह तो नहीं बताया जा 
सकता; हाँ, मोट हिसाव्र से यह कह सकते हैं, कि यद्द युग उन्नीसवीं सदी, 
तथा उसम॑ भी सन्‌ १८३२ ई० से शुरू हुआ । इससे म्पप्ट हैं कि यह 
युग अ्भा सवा सी वर्ष का भी नहीं हुआ | इससे पहले भी जनता ने 
बहुत से अधिकार प्राप्त किए थ, पर उनमे ज्यादहतर धनवानों की ताकत 
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बंदी थी। पिछले से वर्षो मं साधारण जनता को शासन-काथ मे विशेष 
स्थान मिलने लगा है , 

ग्रभी यह नहीं कहा जा सकता कि इंगलेणड म॑ असल में प्रज्ञातंत्र 
शासनपद्धति जारो हो गयी हैं, या कामन्स-सभा साधारण जनता की 
प्रतिनिधि है| राजनतिक दलों के सम्बन्ध में आगे लिखा जायगा। प्रायः 
कामन्स सभा में अनुदार दल के सदष्यों को संख्या बहुत अधिक रही हैं, 
आर इनमें से कितने हा व्यक्तियों का, बड़ी-बड़ी व्यापारिक, अ्र,द्योगिक 
या ब्रीमा कम्पनियों से सम्बन्ध होता है, या वे कोयले, लोहे या अश्त्र-शम्त्र 
श्रादि के कारखानों के हिस्सेदार या संचालक होते हैं। ये सदस्य जैसे 
बने अपने वग का स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। मंत्रिमएडल में 
इनका काफी प्रभाव रहता है। यही नहीं, अनुदार दल के कितने ही 
सदस्य मंत्रिमएडल में आने से पहले स्वयं किसी कम्पनी या कारखाने 
अ्रादि के डायरेक्टर रह चुकते हैं; ये लोग मंत्रिमंडल में शामिन्र होते 
समय , डायरेक्टरी से इस्तीफा दे देते हैं, ओर पीछे मंत्रिमंडल से जुदा 
होते ही फिर अपना पुराना पद ले लेते हैं। इनका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध 
कम्पनियों या कारखानों से बना रहता है | इसलिए ये राष्ट्रीय समस्याओं 
के बारे में जो निणंय करते हैं, वह निस्पक्ष या सावजनिक हित की दृष्टि 
से नहीं होता; यहाँ तक कि युद्ध छेड़ने या चलाने में भी लोकमत की 
उपेज्ञा की जा सकती है। इस शोचनोय दशा में आशा की किरण 
यही दे कि इंगलंड में मज़दूर दल बढ़ रहा है। ये लोग निजी स्वार्थ- 
साधन में नहीं लगे रहते, और पंज्रीवादों विचारों के विरोधी होते हैं । 
ज्यों-ज्यों इनकी संख्या और शक्ति बढ़ेगी, शासन-कार्य में जनता की 
भावना अधिक जाहिर होगी । 


+ 5 ५३ ५ का २ >---नकु- 


नवाँ परिच्छेद 
राजनतिक दलबन्दी 


प्रक्पचन--राजने तिक दल या पार्टी ऐसे मनुष्या के समूह को 
कहते हैं. जिनके मुख्य-मुख्य राजनेतिक प्रश्नों पर एक ही तरह के 
विचार हां, अ।र जो राजकाज म॑ इन विचारों का प्रचार करन के लिए 
संगठित हुए हों । इंगलेंड में सरकार का कभी एक राजनैतिक दल के 
हाथ में होना, फिर उसके हाथ से निकलकर दूसरे दल के हाथ में 
चला जाना, वहाँ के शासन की एक महत्वपूणा विशेषता हैं | इस 
परिच्छेद में हम यह चतलाएंगे कि इंगलेंड के शासन-कार्य में दलतन्दी 
को प्रथा केसे आरम्भ हुई और केसे उसका विकास हुआ । 

पहले बहुत समय तक इंगलैंड में अलग-अलग राजनंतिक दल नहीं 
थे | ग्रसल में सोलहवीं सदी तक दलब्न्दी के लिए अनुकूल स्थिति ही। 
नहीं थी । जनता में उस समय तक राजनैतिक जाग्रति नहीं हुईं थी; बष् 
बहुत-कुछ अपने बादशाहों के भश्रवीन थी। पालिमेंंट के अधिषशन 
बहुत कम होते थे। उसके सदस्या को ऐसा अवसर नहीं मिलता था 
कि वे एक-दूसरे को अच्छी तरह जानलें अ्र।र किसी घिपय पर अपना 
मत संगठित कर सके । बादशाह खास-खास आदमियों को ही मंत्री 
चुनता था | सदस्यों को सग्कारी कार्य का ज्ञान या अनुभव बहुत कम 
होता था । इसलिए मंत्रियां का भो असली विरोध उस समय तक नहीं 
होता था, जब तक कि पालिमंट उनके विरुद्ध अपने अधिकार का 
उपयोग करने के लिए पूरी तोर से तैयार न हो जाय । 

हद 


प्र राष्ट्रमंइल-शासन 


दलबन्दी का सत्रपात--इंगलेंड में राजन तिक दलों की पहली 
भांकी स्ट्श्ूट खानदान के बादशाहों के समय में मिलता है। ये बाद शाह 
अपने अधिकारों को ईश्वर के दिए हुए समझते थे। इसके खिलाफ, 
पालिमेंट के बहुत-से सदस्यों का मत था कि उन्हें बादशाह का नियंत्रण 
करने का अ्रधिकार हैं| इस मतभेद के कारण इंगलंड में बड़ा यह-युद्ध 
( सिविल बार! ) हुआ । उसमे पालिमेंट को सेना की विजय हुई । 
बादशाह चाल्स-पहले को फांसी दी जाने का उल्लेख पहले किया जा 
चुका है| इस समय से पालिमेंट मं दो दल हो गए--एक बादशाह का 
समर्थक; दूसरा, प्रजा के पक्त का । 

कुछ व प्रजा-पक्षु वाले लोगो का बोलबत्राला रहा । उनका नेता 
अआनलिवर क्रामवेल, देश-रक्षक' की उपाधि से, प्रधान अ्रधिकारी रहा । 
राजगद्दी खाली पड़ी रही । ण्स्न्तु क्रामवेल की मृत्यु के बाद, यह बात 
दूर हो गई । उसका पुत्र अ्रयोग्य था। बादशाह के पक्ष के लोगों का 
ब्रहुमत हो गया । चाल्स-पहले का पुत्र चाह्स-दूसरा राजगद्ी पर बैठा 
दिया गया । 

'टोरी! और “विग!ः--इस बादशाह का भाई (जेम्स-दूसरा ) 
पक्का रोमन केथलिक था | उसे गद्दो पर बेठने का अधिकार न रहे, 
इस श्राशय का कानूनी मंसविदा पालिमेंट में पेश किया जाने पर, फिर 
दोनों दलों का आपस में विरोध हुआ । जेग्स-दूसरे के तरफदार टोरो! 
ग्रौर उसके विरोधी 'विग कहलाने लगे। सक्तेप में शासनपद्धति के 
लिए 'टोरी? अनुदार भाव रखते थे, और 'विग?, सुधारक | 

सरकार की बागडोर कभी एक दल के हाथ में चली जाती, कभी 
टसरे के हाथ में । पहले कहा जा चुका है कि अ्रठारहवीं सदी में दो 
बादशाह--जाज-पहला, और जाज-दूसरा--अंगरेज़ी भाषा न समझ 
सकने के कारण मंत्रिमएडल के वादविवाद में भाग नहीं ले सकते थे; 
इससे शासन-श्रधिकार बहुत-कुछ प्रधान मंत्री के हाथ में चला गया | 
यह मंत्री उस दल का नेता होता था, जिसके सदस्यों की संख्या, पा निर्मेंट 
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में, अधिक संख्या होती थी | सर रात्रट वालपोल पहला प्रधान मंत्री था । 

जाज-तीसरे के शासन-काल में इंगलेड के उन उपनिवेशों ने 
स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया, जिन्हें अब अमराका के संयुक्त-राज्य कहते 
हैं| बिग! दल के सदस्यों को उनसे सहानुभूति था, वे उनको इस मॉँग 
का स्त्रॉकार करने के पत्च में थकि उनका रज़ामन्द। के जिना उनपर 
कर न लगाया जाय | परन्तु मंत्रिमंडन टोरो दल का होने के कारण 
उन उपनिवेशों से युद्ध किया गया, जिसमे श्रालिर उनकी विजय होने 
से 'टोरो? दल का प्रभाव घट गया और सरकार की आागढोर “बिग” दल 
के हाथ में चली गई । 

सन्‌ १७८१ ई० में फ्रांस क! राजक्रान्ति हुई । कुछ बप बाद क्रांति- 
कारियों के अत्याचार हुए तो इंगनड में 'विग! दल का प्रभाव कम रहें 
गया । अन्न 'टोरा” दल ने ज़ोर पकड़ लिया और नेपोलियन के साथ 
युद्ध रहने तक इसी दल का ही प्रभुत्व रहा | युद्ध समाप्त हो जाने पर 
लोगो के विचारों में धीरे-धीरे परिवतन हुआ, तो मंत्रिमएडल किर 
“बिग! दल का हो गया; और उसके प्रयत्न से श्य३२ ई० में पालिमेंट 
के निर्वाचन सम्बन्धी सुधार के लिए 'रिफ़ाम ब्रिल! पास हुआ, जिसका 
जिक्र पहले किया जा चुका है । 

उदार और अनुदार दले-...उन्नीसवीं सदी के शुरू में विग! 
ओर “टोरी” दलों के नाम धीरे-धीरे 'लित्रसर्ल! आर कंजर्वेटिव' हो 
गए | लित्ररल! का अ्रथ उदार है; और '“कंजर्वेटिव का अ्रथ' हैं दकिया- 
नूसी या पुरानी बातों पर अड़ा रहनेवाला | उदा* दल का विरोधी होने 
के कारण यह दल साधारण ब्रोलचाल में अनुदार कहा जाता है । 
(लित्ररल” दल में अकसर ऐसे आदमो होते हैं, जो बरतमान परिम्थिति 
से असन्तुष्ट तथा उसका सुधार चाहनेवाले हों । कंजवबेंटिव वह कह नाते 
हैं जो बतंमान स्थिति को बनाए रखना, और उसमे कोई विशेष 
परिबटन न करना चाहते हो । ये लोग प्रायः धनवानों और धमाचारियों 
की सत्ता के समथक होते हैं । 


६० मन्त्रमंडल 


उदार और अनुदार शब्द, अमल में इन दलों पर पूरे तौर से 
लागू नहीं होते । इंगलंड के इतिदाम में कभो-कभी उदार दल ने 
अनुदारता का, और अनुदार दल ने उदारता का भी व्यवहार किया 
है | विदेश-नीति और विशेषतया भारतवप के सम्बन्ध में, दोनों दलों के 
विचारों में खास अन्तर नहीं रहा हैं। किसी ने व्यंग में कहा-- जैसे 
लित्ररल बसे टोरी, जैसे नाला वैसे मोरो? । 

मजदूर दलं-...उन्नीसवीं सदी के मध्य में एक नए दल का जन्म 
हुआ, यह मजदूर दल या 'लेत्र पार्टी! कहलाता है। इसके सदस्य 
अकसर मजदूर-संघों, सहकारो समितियों आदि के प्रतिनिधि होते हैं । 
इनका एक प्रधान सिद्धान्त यह होता है कि मजदूरा आदि के साव॑जनिक 
हित को लक्ष्य मं रखकर सरकार को चाहिए कि वह उद्योग-धन्धों ग्रादि 
का पूर्ण नियंत्रण करे | पहलो बार सन्‌ श्य८४ ई० में, मजदूर दल के 
सदस्य पालिमेंट के निर्वाचन में चुने गए । 

कम्यूनिस्ट दल---सन्‌ १६१४-१८ के योरपीय महायुद्ध के भाद, 
रूस में जाणगति ओर उन्नति होने पर, इंगर्लेंड में भा कम्यूनिस्ट दल का 
अन्म हुआ | यह दल समाजवादी विचारों का है; इसके विचार मजदूर 
दल से बहुत मिलते हैं | सत्र से पहले, सन्‌ १६३४ के चुनाव में इस 
दल का एक आदमी कामन्स सभा का सदस्य चुना गया था | 


अन्य दल- इन दलों के अलावा और भी कई दल हैं, पर वे 
छोटे-छोटे हैं । समय-समय पर नए दल बनते रहते हैं, ओर कुछ प्राने 
दलों का लोप होता रहता है | किसो-किसो दल में दो-तीन दलों के सदस्य 
भो मिल जाते हैं | जिस अकेले या संयुक्त दल के सदस्यों का मन्त्रिमंडल 
बनता है, वह सरकारी दल कहलाता है। और, जिस एक या अधिक 
दूल्तों के सदस्य सरकारी नीति का विरोध या आजोचना करते हैं, उन्हें 
विरोधी दल कहा जाता है | 


आधुनिक स्थिति--सन्‌ १६२४ से पहले उदार या अनुदार 
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दल का हीं मंत्रिमश्डल बनता रहा | मजदूर दल ने सत्र से पहले १६२४ 
में अयना मन्निमंडल बनाया | लक्नि कामन्स सभा में इस दल के 
सटस्या का संख्या काफी नहीं था, इसलिए ये उदार दल वालो के सहयाग 
से काम कर सके। आन्यर, नी मह:ने भें यह दल हार गया, ओर 
शासन का डोर अनुदार दल के हाथ में चली गई | दूसरों आर सन्‌ 
१६२६ में मजदूर दलका मन्त्रिमश्दल बना, पर इस आर भा ?सकी 
बेस है| ८शा रही । इंगलेंड के इतिहास मे सबसे पहले १६४५ के 
चुनाव में इस दल का स्पष्ट स्वतन्त्र बहुमत हुआ, और इसका स्वावलंत्ा 
मन्त्रिमएडन बना । इस पुस्तक के समय ( मई १६४६ ) तक यहों 
मन्त्रिमण्डल काम कर रहा हैं । 

दलबन्दी से हानि लाम-पराध॑न देशों म॑ झ्रादर्मिया का 
मुख्य कतव्य, देश की गुलामो दूर करना, होता है | उस 
दशा में मतभेद और दलबन्दियां का होना बहुत घातक होता हैं। 
परन्तु जब देश स्वाघन हो, तो यदि उनको उन्नति के लिए 
अलग-अलग विचार वाले कायकर्ता अपना जुदा-जुदा संगठन करजलें 
ओर राजशर्कि प्रात करने में एक-दूसरे से प्रतियोगिता या होइ करे तो 
राजनेतिक दृष्टि से कोई हानि नहीं है; बल्कि इससे लाभ हों है, क्‍्यकि 
प्रत्येक दल अपने आपको जनता में दूसर दलों से अधिक प्रिय बनने 
के लिए, देशान्नति के कार्या में अधिक प्रयत्नशाल होगा | हाँ, नागरिकों 
की नित्रा अथवा नेतिक दृष्टि से, स्वाीन देशों म॑ भी दलजन्दा नीति 
का समथन नहीं किया जा सकता । सदस्य अपने दल को उन्नति 
या बृद्धि के विए दूसरों को तरह-तरह का प्रलोभन देते हैं, और 
ग्पनः विजय के लिए बड़े दाव-पच का ज॑बन जिताते हैं। उन्हें विषय 
का ज्ञान न होते हुए, अथवा विलाक राय रखते द्ुए भा, उस और मत 
देना पड़ता हैं, जिस और उनके दल के दूसर सदस्य देते द्वां। सच्चे 
स्राज्य मे ऐसा बातें न होनी चाहिएं । 


अलकशननननभन... डिनरलिननन जनक वन निभाणण 


दसवाँ परिच्छेद 
न्यायालय 


प्रत्येक राज्य के कार्यों के तोन भाग किए जा सकते हैं :---( १ ) 
कानून बनाना, (२) शासन, और (३ ) न्याय । इनमें से 
पहले दो कामों का वर्शन हो चुका । इस परिच्छद में न्यायालयों के 
विघय म॑ आवश्यक बाते चतलायी जायँगी 

न्याय-काय--बत्रिटिश संयुक्तराज्य के न्‍्याय-काय की विशेषताएँ 
ये हैं :-- 

१--ब्रिटिश संयुक्त-राज्य में प्रत्येक आदमी को कानून का समान 
रूप से पालन करना होता है। वहाँ सभी वर्गों के आदमियों के लिए 
साधारण न्यायालय हैं, किसी वर्ग के लिए विशेष नहीं । बादशाह के 
बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसके कामों के उत्तरदाता मंत्री 
होते हैं। मन्त्रियों तथा शासकों के विरुद्ध भी मामले उन्हीं अदालतों 
में सुने जाते हैं, जिनमें दूसरे नागरिकों के विरुद्ध सुने जाते हैं; और, 
हरेक आदमी को श्रपनी वैयक्तिक स्वतन्त्रता में श्रनुचित और गैर- 
कानूनों हस्तक्षेप करनेवालों के विरुद्ध कानूनी कारंवाई करने का अ्रति- 
कार है। इसका विशेष विचार पहले हो चुका है। 

२--न्यायाधीशों को, प्रधानमन्त्री या लाड-चॉसलर ( लाड-सभा 
के अध्यक्ष ) की सिफारिश से बादशाह नियत करता है| वे अपने पद 
से उस समय तक नहीं हटाये जा सकते, जब्र तक कि वे नेकचलनी से 
अपना कार्य करते रहें और पार्लिमेंट को दोनों सभाएँ भआादशाह को उन्हें 
उनके पद से जुदा करने की सिफारिश न करें । यही कारण है कि 
इंगलैंड में न्याय-कार्य स्वतन्त्रता-पूबंक होता रहता है, ओर उस पर 
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शासकों का किसी प्रकार अनुनित प्रभाव नहीं पड़ने पाता | 

३--सत्र फौजदारी मामलों और श्रधिकाँश दीवानी मामलों का 
फैसला जूरी के निर्णय के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक मुकदमे के 
आरम्भ होने के समय, न्‍्यायाधोश ऐसे पॉच-सात स्थानीय श्रादमियो 
को चुन लेता है, जो उसके साथ मुकदमे का हाल सुनते हैं और अन्त 
में मुकदमे की घटनाओं के सम्बन्ध में अपना राय देते हैं। न्यायाधीश 
इनकी राय के आधार पर, कानून के अनुसार मुकदमे का फेसला 
करता है। इससे मुकदमे पर अच्छी तरह विचार हो जाता है और 
ग्रन्याय होने की सम्भावना बरहत ही कम रह जाती हैं। 

४-स्त्रियाँ न्यायाधीश श्रथवा जूरां की सटम्य हो सकती हैं | 

फौोजदारी सम्बन्धी न्याय को विशेषताए---( १) इंगलैंड 
में किसो आदमी पर फोजदारोी का मुकदमा तत्र तक नहीं चल सकता, 
जब तक उसके अपराध की जाँच कोई श्रफसर अच्छा तरह न करते, 
ओर उसे उसके अपराधी होने की सम्भावना मालूम न हो । 

(२) अभियुक्त को यानी जिस पर मुकदमा चलाया जाय, अपराधी 
सात्रित करने का सत्र भार मकदमा चलामेवाले पर रहता है । 

(३) अभियुक्त का विचार “जूर! द्वारा होता हैं । यदि अभियुक्त को 
जुरी के किसो सदस्य के निस्पक्ष होने के बारे में सम्देह हो तो बह, कारं- 
वाई आरम्भ होने से पहले; एतराज़ कर सकता है। * 

: (४) अभियुक्त का विचार खुली अदालत में होता है, शोर उसके 
खिलाफ जो गवाहियाँ ली जाती हैं, वे शपथ देकर ली जाती हैं | 

(५) जूरी का निर्णय अ्रन्तिम निणय होता है। प्रत्येक अपराध के 
दण्ड की सामा कानून से ठहराई हुई है । 

इन विशेषताओं के कारण, इड््लंड में फीजदारी मामलों में, श्रन्य 
देशों की अपेक्षा श्रधिक न्याय होता है | 

न्याय की प्रधान अदालत--इंगलेंद की सत्रसे बड़ी श्रदालल 
को सुप्रीम काट कहते हैं। इस अदालत के दो भाग हैं :-(१) द्वाई- 
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कोट और (२ ) अ्रपील कोट । हाईकोर्ट में दीवानी, फोजदारी तथा 
ग्रन्य प्रकार के सत्र मुकदमा पर विचार होता हैं। इसमें लगभग ब्रीस 
न्याबाघाश रहते हैं। हाईकोट नत्च की अदालतों के काम का निर- 
क्षण करता हैं तथा उनके किये हुए फेसला की अपील सुनता है । 
ग्रप/ल कोट में नो न्यायाधाश होते हैं । ग्रपाल-कोट हाईकोट के, तथा 
कुछ शास हानता में न/चे का अदालत! के फैसलों को अप,लसुनता है । 

लाड-सभा के न्याय सम्बन्धी अधिकार--पहले बताया 
जाचुका हैं कि किसो लाड की राफ़द्रोह या अन्य घोर अपराध 
सम्बन्धी जांच लाड-सभा म॑ हा हाती हे । मिसाल के तर पर भारतवष 
के गवनर-जनरल लाड वानदहस्टिंग्स पर उनके भारतोय शासन सम्मन्धा 
कार्यों के लिए मुकदमा लाड-सभा में हो चलाया गया था। लाडों की 
जागोर से सम्भन्ध रखनेवाले मुकदम। का निणुय भी ल',डन्‍सभा हो करती 
है। यदि कामनन्‍्स सभा किसी लाड पर इलजाम लगाती है, या उससे 
जबा+-तलत्र करतो है तो यह कार्य लाडं-सभा में ही होता है । श्रपील- 
कोट के फेसलोा की श्रपोल भी लाइ-सभा में ही होतो है। इस प्रकार 
लाइ-सभा ब्रिटिश संयुक्तराज्य की सत्रसे ऊँचो श्रदालत है। 
सिद्धान्त से तो पूरी लार्ड-सभा ही न्यायालय का काय कर सकती है, 
परन्तु व्यवहार में न्‍्याय-कार्य लाई चांसलर आ।र ६ “ला! (कानून)- 
लाडों द्वारा होता है जो कानून के अ्रच्छे जानकार होते हैं, और 
न्याय करने के लिए जन्म भर के वास्ते लाड बनाये जाते हैं। इन्हें 
कभो-कभो कानून के दूसरे जानकारों से सहायता मिलती है । 

अन्य बात---कुछ अटिश उपनिवेशों की ऊँची श्रदालतों के फसल! 
की श्रपील 'प्रिवी कोंसिल” की(न्याय-समिति में होती है, इसका वरणन 
पहले किया जा चुका है | ब्रिटिश संयुक्त-राज्य में, किसो कानून का श्रथ 
लगाने में मतमेत हो जाने पर उसका अन्तिम निर्णय न्यायालय करता है। 
परन्तु न्यायालयों को, यह अधिकार नहीं है कि वह किसी कानून के 
विषय में यह निश्चय करे कि वह उचित है, या अनुचित | 
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ला | 


उत्तरी आयल 


उत्तरी आवर्लेंड से मतलब यहाँ आयलैड के अल्स्टर प्रान्त के 
उन छुः जिलों से है, जिनका शासन-प्रअन्ध शेष (दक्षिण) आयर्लट 
से अलग हे । यद्यपि अ्ल्स्टर प्रान्त में तान जिले और भी हैं (जा दक्षिण 
आरयलेंड में हैं), साधारण बोलचाल में उत्तरी आयलेड को अ्रल्सटर 
हं। कह दिया जाता है | उत्तरी आयत्नंड का क्षेत्रफल ३४ लाख एकड़, 
आवजादा तेरह लाख, और राजधान। बेलफास्ट है । 

पहले बताया जा चुका है कि सन्‌ १६२० ई० में उत्तरी आयल्लेंड 
को अपने भोतरों शासन-प्रवन्ध के कुछु अधिकार दिए गए, श्र,र इसके 
लिए एक अलग पानिमेंट का संगठन किया गया, जो ब्रिटिश पालिमेंट 
के निराक्षण और नियंत्रण में कुछ निर्धारित विषयों के कानून बनाने 
लगी । इंगलेंड, वेल्ज, और स्काटलेंड में कोई ऐमा हिस्सा नहीं है, 
जिसे उत्तरी आयलेंड की तरह अपना अलग शासन-प्रतन्ध करन और 
कानून बनाने का अधिकार हो | पहले की तरह अब भी यहाँ के तेरह 
प्रतिनिधि ग्रे -ब्रिट्न की कामन्म-सभा मं भाग लते हैं । 


गवनेर ओर प्रबन्धकारिणी सभा--उत्तरी झ्रायर्लैंड का 
प्रधान शासक गवनर कद्दलाता है, वह बादशाह का प्रतिनिधि होता है 
ओर उसके द्वारा दा छः बष के लिए नियुक्त होता हेँ। बह प्रव॒न्ध- 
कारिणी सभा के परामर्श से शासन सम्बन्धी उन कार्यों को करता हैं, 
जो उत्तरी आयलेंड को सोपे गए हैं। सन्‌ १६०८१ से प्रबनन्धकारिणी 
€्‌ 
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सभा में आठ मंत्री हैं, जो अपने शासन-काय के लिए यहाँकी 'कामन्स'- 
सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं | इन मंत्रियों में से प्रधान मंत्री को 
३,२०० पड और अन्य मंत्रियों में से हरेक को २,००० पौंड वार्षिक 
वतन दिया जाता है | 

पालिमेंट--उत्तरी श्रायलैंड की पार्लिमेंट में दो सभाएँ हैं :--- 
(१) सिनेट अर, (२) कामनन्‍्स सभा | सिनेट में २६ सदस्प होते हैं; 
उनमें से दो 'एक्स-आफिशो' अर्थात अपने पद के कारण सदस्य होते 
हैं । शेष चोर््नस सदस्य निर्वाचित होते हैं; ये उत्तरो आयलँड की 
कामन्स सभा द्वारा ग्राठ वष के लिए चुने जाते हैं; इनमें से बारह 
सदस्यों का निर्वांचन प्रति चौथे वर्ष होता है। 

[राष्ट्रमंडल में यही एकमात्र दूसरी सभा है, जिसके सदस्य पहली 
(निचलो) सभा द्वारा चने जाते हैं ।] 

कामन्स” सभा का कायकाल साधारणतया पांच वष होता है। 
इसमें ५२ सदस्प होते हैं । उत्तरी आयलैंड की जनता को निर्बाचन का 
अधिकार वेसा ही है, जैसा इंगलेंड की जनता को है | 

यहाँ लाड दोनों सभाओं के सदस्य हो सकते हैं, ओर उन्हें मता- 
घिकार है । सन्‌ १६२८ के कानून से स्त्रियों को मताधिकार पुरुषों के 
समान दिया गया, और सन्‌ १६२६ में श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व की 
प्रथा हटा कर प्रत्येक निर्वाचक संघ के लिए एक-एक सदस्य की प्रणाली 
जारी की गई | 

धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों का विचार कामन्स सभा में ही 
आरम्भ हो सकता है, सिनेट को उन मसविदों में कोई परिवततन करने 
का अधिकार नहीं होता | यदि कोई कानूनी मसविदा कामन्स सभा में 
मंजूर होकर, सिनेट द्वारा अ्रस्वीकार हो जाय तो कामन्स सभा के 
दूसरे अधिवेशन में फिर स्वीकार होने पर वह 'पार्लिमेंट! की दोनों 
सभाश्रों के संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित किया जाता है, और बहुमत 
के निशय के अनुसार, गवनर के स्वीकार कर लेने पर, कानून त्रन 
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जाता है | 
कान्‌न बनाने का अधिकार--उत्तरी आयद्ैंड की पालिमेंट 
को थ्र+ने क्षेत्र के लिए कुछ विषयां को छोड़कर, दुसरे सत्र विषयों के 
सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार हैं | जिन विपयो के लिए वह 
कानून नहीं बना सकता, वे य हैं: बादशाह, युद्ध, शान्ति तथा संभियों, 
जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, सम्मान-सूचक पद, रातद्रोह, 
विदेशों व्यापार, जहाज़ चलाना, समुद्र का तार, बे-तार का तार, 
वायुथान यात्रा, सुठ्रा ढहलाई ओर हुन्डों आरडि, तोल और माप, 
व्यापार-चिन्ह ( द्र ड-माक ), आयात-निर्यात कर, मादक द्रव्य कर, 
मुनाफ पर कर, आय कर, डाक विभाग, सेविंग बंक, सरकारी दस्तावज़ो 
की रजिस्टरों आदि । यह परालिमेंंट काई ऐसा भी कानून नहीं बना 
सकता, जिससे धामिक विपय म॑ हस्तक्षेप होता हो, या जिससे किस। 
विशेष धम के अनुयाइयां का पतक्षपात या उनपर सख्ती होती हो, 
या जिसके द्वारा किसा व्यक्ति या संस्था की जायदाद बिना मश्रावज़ के 
ला जाथ । 
न्याय-कार्य --उत्तरी ग्रायलेंड की सबसे बड़ी श्रदालत "सुप्रीम 
को< है; उसके दो भाग हैं :--हाईकोर्ट और श्रपील-कोट । श्रपील 
कोर्ट के फ़ेसले का अन्तिम अ्रपाल शंगर्लड की लाइ-सभा में होती हैं । 
यदि किसी कानूनी मसविदे के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठे कि उत्तरी 
गरयलेंड की पालिमेंट को उसके बनाने का अ्रभ्रिकार हँ या नहीं, तो 
उसका अन्तिम निर्णय इंगलेड़ की प्रिवों कौसिल! का न्‍्याय-समिति 
करता है । 
इस परिच्छेद मं इंगलंड के पास के द्वीपा या टापुञ्र | के शासन के 
सम्बन्ध में भी आवश्यक बातें दे दा जाती हैं | 


खाड़ी के द्वीप-- द्वीप 'इंगलिश चनल!' नाम का खाड़ी में 
फ्रांस के पश्चिमोत्तर किनारे पर हैं | पहल ये नार्मदी (फ्रांस) के डयूक के 
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ग्रधिकार मे थ, जो ग्यारहवीं सदी म॑ इंगलड का बादशाह हुआ; तत्र 
से य बरात्रर इंगलेंड के ही ग्रीन रहे हैं, यद्यपि नामेंदी आ्रादि पर 
इंगलड के बादशाह का अ्रधिकार बहुत समय से हट गया हैं | इन द्वापों 
को व्यवस्थापक सभाओं तथा न्‍्यायालया में प्रायः पुरानी फ्रांसीसी 
भाषा का प्रयोग होता हैं, औ।र कानून का मुख आधार नारमंडी 
का पुराना कानून है। इनके शासन-प्रतन्ध म॑ वहाँ के रिवाजा का 
हहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ को व्यवस्थापक सभाएँ स्थानीय 
उपयोग के कुछ कानून बना सकती हैं। ब्रिटिश पराभिमेंट के कानून 
इन द्वोपों के निवासियों पर लागू नहीं होते, जब्र तक कि उन कानूनों में 
इन द्वीपां का साफ जिक्र न हो । 

मानद्वीप--यह द्वीप इंगलेंड के पश्चिमोत्तर में, आयरिश समुद्र 
में, इंगलेंड और आयलँड के ब्रीच में हैं। इसका शासन-प्रवन्ध एक 
लेकटिनेंट-गवनर करता है, जो ब्रादशाह द्वारा नियुक्त होता हैं, आर 
ग्पने काय के लिए इंगलड के म्वदेश-विभाग के प्रति उत्तरदायी होता 
है | यहाँ स्थानीय कानन बनाने के लिए दो सभाएँ हैं। शासन यहाँ के 
रिवाज के अनुसार होता है | ब्रिटिश परालिमेंट जब इस द्वीप के लिए 
कोई कानून बनाती दै तो उसमें इसका साक जिक्र किया जाता है । 





बारहवाँ परिच्छेद 
स्थानीय शासन 


हरेक देश में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जिन्हें केन्द्रीय या प्रार्न्तय 
सरकार सुभीते से नहीं कर सकती, उन कार्यों को स्थानीय संस्थाओं 
से कराना अच्छा होता है| ये संस्थाएँ उन्हें स्थानीय पर स्विति तथा 
आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी तरह कर सकती हैं। स्थानीय वबोढ 
या कमेटी अपने ज्षेत्र के महत्वपूर्ण विय्यों का निशय करती और 
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साधारण नीति ठहराती ब्यारेवार बाता का प्रबन्ध करने के लिए 
भिन्न-भिन्न उपसमितियां का विविध विषय सोपे जात हैं। ये उपसमितियां 
योड या कमेटी की देखरेगख म॑ं अपना काय करती हैं। आई, कमेटी 
तथा उपसमितियां के निणयां को श्रमल म॑ लाने के लिए हरेक स्थान 
म॑ कुछ स्थायां कमचारी रहते हैं । 

स्थानीय सस्थाए-.व्रिटिश मंयक्तराज्य की स्थानोय संस्थाएं 
यहों को अन्य संस्थाओं की तरह समय और स्थान के अनुसार जुदा-जुदा 
दड़ः से बढ़ी हैं । ये संस्थाएँ पुरानी हैं, और किसो खास विधान द्वारा 
बनाई हुई नहीं हैं | इनको वर्तमान व्यवस्था पिछले सो वष से आरम्भ 
हुई है | सन्‌ १८३७ के म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट आऔर।र श्य८८द और 
१८६४ के लोकल-गवबमंट एक्ट से जुदा-जुदा हिस्सा के स्थानाय प्रनन्ध में 
कुछ समानता कर दी गई है। अन्न इंगलंड, वेल्ज, स्करोटलंड' ओर 
उत्तरी आवलंड में से हरेक कुछ काउँटियां तथा काउंटी बरों में बटा 
हुआ है । जिस बड़े शहर का जनसंख्या ७४ हजार या इससे अधिक 
होता है, उम काउँटी बेरों कहते हैं। हरेक काउन्टी के स्थानीय काय 
के लिए एक काउन्टी कॉंसिल होती है। हरेक काउन्टी आम-ज़िल 
नगर-जिला तथा ग्युनिविपल बरों म॑ बंटों होती है। हरक-नगर नगर- 
ज़िले तथा गआम-जिले म॑ जिला-कोंसिल हैँ, और म्वनिसिषतर बर्से में 
म्युनिसिपल कौंसिल | नगर-जिले और ग्राम-जिले पैरिशो में बट हुए 
हैं। पेरिश एक बड़ा ग्राम या कुछ ग्रामों का समृह होता हैँ । पेरिशों 
में पेरिश-कोसिल होती है। स्थानाय संस्थाओं के सब्र सदस्त श्रवे तनिक 
होते हैं । 

का उन्टी कॉसिल--कारन्टी कॉसिल में सभापति, एलडरमेन 
ओर साधारण सदस्य ( कौंसिलर ) होते हैं । काउन्टी में प्रत्येक जिले 
से एक या अधिक साधारण सदस्य हर तोसरे वप चुने जाते हैं | एलइर- 
मेन साधारण सदस्यों द्वारा छः बष के लिए चुने जाते हैं । परन्तु आधे 
एलइरमेनों का चुनाव तोसरे वर्ष हो जाता है। कुल एनडरमेनों की 
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संख्या साधारण सदस्यों की एक-तिहाई होतो है । सावारण सदस्यों की 
संख्या काटा के आकार पर निभर है। सभापति कोसिल द्वारा 
चुना जाता है। निर्वाचन अधिकार उन सत्र ब्रालिग पुरुषों तथा स्त्रियों 
को हैं, जो निबाचन के समय छः महाने तक काउन्ट। में रह चुके हों। 

फाउन्टी-कीसिल के काय अनेक हैं, उनका व्यारंवार वर्णन करना 
बहुत कठिन है। कार्यों के मुख्य भेद ये हैं :--( १ ) शिक्षा, ( २) 
साथ जनिक स्वास्थ्य, ( ३ ) सड़कों का निर्माण, (४ ) पुलिस, (५) 
जनता की सहायता, बेकारों की आजाविका ओर बूढ़ीं को पेन्शन, ( ६ ) 
यूह-निर्माण, और ( ७ ) म्युनिसिपल ( स्थानाय ) व्यापार | यह कॉसिल 
जिला-कॉसिलों के काय का निराक्षण करने के अलावा बड़ो सड़कों और 
पुलों की मरम्मत करवातो है; किसानो को छोट-छोटे खेत दिलाने का 
प्रबन्ध करती है; काउन्टी-पुलिस का नियन्त्रण करती है; दाई के काम 
( नर्सिंग ) ओर बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धो नियमों का पालन करतो है । 
यह काउन्टो में प्रारम्निक शिक्षा की उत्तरदायी है, ओर उच्च शिक्षा के 
लिए सहायता देती है। यह असख्वताज रिफामेंटरी (छोटी उम्र के 
अपराधियों के सुधार-ण॒ह ) और पागलखानों का प्रबन्ध तथा 
निरीक्षण करती है; औ।र नाचघर और थियेटरों श्रादि का लाइसेंस 
भी देती है । 

काउन्टी कौंसिल निम्मलिखित विषयों के कानून को अ्रमल में लाती 
हैः--पशुओं को छूत को त्रीमारो, जडुली पशु. तोल माप, स्फोटक 
पदाथ, नदियों को गन्दगी आदि | यह अपने कमचारियों को खुद 
ही नियत करती है | यह ग्रपनो काउन्टी की सुव्यवस्था के लिए आव- 
श्यक उपनियम बनाती है ओर उन्हें भंग करनेवालों पर जुर्माना कर 
सकती है | यह एक निर्धारित सीमा तक कर काउन्टोी-रेंट भो लगा सकती 
है | परन्तु इसकी आय का मुख्य साधन वह रकम है, जो इंगलंड की 
सरकार द्वारा इसे खास-खास कामों के लिए मिलती है। कॉोसिल का 
हिसाब एक आय-व्यय निरीक्षक जॉँचता है, जिसे स्वास्थ्य-मन्त्री नियत 
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करता है | 

जिला-कोंसिल-- हरेक जिला-कौंसिल के सदस्य तीन साल के 
लिए चुने जाते हैं, परन्तु एक तिहाई सदस्यों का चुनाव हर साल होता 
है। जो सदस्य छः महीने तक, ञ्िना किसी विशेष कारण, कॉौंसिल की 
मोटिंग में गेरहाजिर रहता है, उसकी जगह छ्ाली हो जाती है | सभा 
पति सद्यों द्वारा चुना जाता है। स्वास्थ्य-विभाग के इन्सपेक्टर कौसिल 
की मीटिंग में, निमन्त्रित किये जाने पर, भाषण दे सकते हैं । 

जिला कौंसिल के मुख्य कार्य ये हैं:--यह जिले की गलियों, आ्रजारा 
ओर नालियों की सफाई कराती है, सड़कों पर पानी छिड़कवाती है, 
मकानों का मेला और कूड़ा हटवाती है, साफ पानी का प्रतन्ध करती है, 
खाने-पीने की खराब चीर्जा को फिंकवाती है। यह प्रधान सड़कों को 
छोड़कर दूसरो सड़कें बनवाती है तथा उनकी मरम्मत करवाती है। 
छूत को बीमारियों को रोकने के लिए इसे विशेष अधिकार हैं। यह 
गाड़ियों, सरायों, और जच्चाखाने श्रादि का लाइसेंस देती है। यह 
मलों का प्रबन्ध करती तथा कारखानों आदि का समय ठहराती है। 

नगर जिला-कोंसिलों के विशेष काम ये हैं :--ये स्नानागार (नहाने की 
जगह ) ओर कपड़े धोने की जगहों का प्रबन्ध करती हैं; कहीं आग लगे 
तो उसे बुझाने के लिए पाना का इन्तजाम करना, इनका श्रावश्यक 
कतंव्य हैं। ये कसाईखाने बनवाती हैं श्रोर द्रामवे तथा छोटी लाइन 
की रेले चलाती हैं। ये पुस्तकालय, अ्रजायबंघर, सावजनिक उद्यान 
( पत्रलिक पाक ) आदि भी बनवाती हैं । 

जिला-क्ौंसिल को कुछ ग्रामदनों फंस ओ।र जुमाने से हो जाती है, 
आर उनको शेष श्राय वह रकम है, जो ब्रिटिश सरकार से उन्हें काउन्टी 
कोसिल द्वारा मिचती है। नगर जिला कॉसिला को निर्धारित कर वसूल 
करने का अधिकार हैं। ग्राम-जिला-कॉमिलों का खच उस फगड से 
चलता है, जो जुदा-जुदा पेरिशों से वमूल किए हुए 'दरिद्र-रक्षा कर! 
( पुअर रेंट ) के इकट्ठा होने से बनता हैं । 
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म्युनिसिपल कीसिल-म्युनिसिपल कॉमिले उन बदढ़ें-बड़े शहरों 
में होता हैं, जो काउन्टा को सिलों के अधिकार में नहीं हैं। इनमें मयर, 
एलडस्मन, श्र साधारण सदस्य होते हैं। साधारण सदस्य तोन वर्ष 
के लिए चुने जाते हैं, परन्तु एक-तिहाई सदस्यो का चुनाव हर साल, 
सितम्बर को पहली तारख को होता है। म्युनिसिपल कोसिलों के 
निर्वाचकों की योग्यता वहों होता हैं, जो काउन्‍्टो कोसिल के निर्वाचको 
की | एलडरमेन” साथारणु सटस्थों द्वारा चुने जाते हैं। उनकी संख्या, 
साधारण सदस्यों का संख्या की एक-तिहाई रहती है। ये छः साल के 
लिए चुने जाते हैं, पर ग्राधे एलडरमेनों का चुनाव हर तीसरे साल 
होता है| मेयर, कौसिल द्वारा एक साल के लिए चुना जाता है; उसका 
अगले साल भा निर्वाचन हो सकता है। वह कोंसिलों का सभापति 
होता है। वह 'म्युनिसिपल बरो? की ओर से मेहमानदारी या अ्रतिथि- 
सत्कार का काय करता है। वह कौंसिल की सत्र कमेटियों का सदस्य, 
ओर “रो? को न्यायाधोश-समिति का सभापति होता है। यदि बिना 
विशेष कारण के, मेयर दो महाने तक, और 'एलडरमेन”ः या साधारण 
सदस्य छुः महीने तक, अपने “रो” से गेरहाजिर रहें तो उनका स्थान 
खाली हो जाता है । 

कौंसिल, 'बरो” के लिए उपनियम बना सकती हैं। यह उसकी 
जायदाद का प्रबन्ध करती है । जिन बरों में दस हजार से अधिक जन- 
संख्या है, वे प्रारग्मिक शिक्षा के लिए उत्तरदायो होठो हैं। ये जानवरों 
की छूत की बीमारियों के तोल तथा माप, औ्रोर खाद्य पदार्थों की बिक्री 
के कानूनों को अमल में लातो हैं। जिन बरो? की जनसंख्या 
ब्रीस हजार से अधिक है, व पुलिस का भी प्रत्रन्ध कर सकती हैं । 

वबरो! की आय के साधन ये हैं :--स्थानीय फ़ीस, जायदाद की 
ग्रामदनी, विशेष कार्यों के लिए ब्रिठिश सरकार से मिलने वाली घन और 
बरो' के कर | 

परिश-कोंपिल -पेरिश-कॉपिल में सनापति, और ५४ से १४ तक 
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सदस्य सहते हैं । ये तीन साल के लिए, १४ अप्रेल को चुने जाते हैं । 
यदि व्रिना जिशेष कारण कौंसिल का सदस्य, उसको बेठक से, छः 
महाने से अधिक समय तक गैरहाजिर रहे तो उसका स्थान खाली हो 
जाता है। पेरिश-कॉसिल जन्‍्म-म्रत्यु तथा विवाह-शादियों का लेगस्वा 
रखता है, ओर किसाना को भूमि दिलाने का प्रतनन्ध करती है। यह 
नीचे लिखे काये भी कर सकता हैं गाँव में रोशनी; पहरा देना और 
स्मशान, स्नानागार, एप्लिन से आग बुमाने, मनोरंजन या दिलतरहलाव 
आदि का प्रबन्ध करना । 

गरीबों और अपादिजां को. सहायता पहुँचाने के लिए कुछ पेरिशा 
की यूनियन या समिति स्थापित का गयीं हैं| बरा! म॑ भी ऐसी समितिया 
को स्थापना हुई है। समिति को एक संस्था संरक्षक वोड ( बोड-आफ- 
गार्डियन्स ) है | उसका; प्रधान काय दरिद्र लोगो को भोजन-वम्त्र देना 
तथा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुँचाना और मुर्दों के गाड़ने का 
प्रबन्ध करना है यह दरिंद्रों का आज!|विका के लिए काम की सुव्यवस्था 
करता है; द्रिद्रालयों और अपाहिजखानों का प्रबन्ध करता है। बोईड की 
आय का मुख्य साधन दरित्र-रक्षा-कर है । 

लन्दन का स्थानीय शासन --इडूलेंड की राजघानों लन्‍्दन 
है। उसकी कुल जनसंख्या ८७ लाख है; यह संसार भर के किसी भी 
राज्य की राजधानो को जनसंख्या से अधिक हैं। यहाँ के स्थानीय 
शासन को एक अलग हो व्यवस्था है। इसका स्थानीय शासन खासकर 
दो संस्थाओं द्वारा होता है :---( १) लन्दन कारपोरेशन, श्राग (२) 
लन्दन काउन्टी-कॉसिल | लन्दन कारपोरेशन का कार्यक्षेत्र प्राचीन 
लन्दन शहर है; और, लन्द्रन काउन्टी-कौंसिल का कार्यक्षेत्र हैं, उसके 
बाहर, नया बसा हुआ लन्‍्दन शहर । लन्दन कारपोरेशन का काय 
लाई मेयर, एलडरमेन, और साधारण सदस्यों द्वारा होता है। लंदन 
काउन्टी कॉसिल नये लन्द्रन शहर की सत्र ( अडद्भाईस ) काउन्टी- 
कौंसिलों के ऊपर हैं। इसका संगठन तथा अधिकार इंगल॑ड की दूसरी 

१५० 
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किन्त 


काउन्टी कोंसिलों जैसे हैं | इसे लन्द्न कारपोरेशन के सम्बन्ध में भी 
कुछ अ्रषिकार है । 

स्थानीय संस्थाएं ओर केन्द्रीय सरकार--उन्नीसवीं और 
ब्रीसवीं सदी में यहाँ स्थानोय संस्थाओं पर केन्द्रीय सरकार का निरीक्षण 
ओर नियन्त्रण करने का अधिकार क्रमशः बढ़ा है। श्रत्र (१) नीचे 
: लिखे विभाग व्यापक रूप से उनका निरीक्षण करते हैं--स्वास्थ्य- 
मंत्री, शिक्षा-ब्रोडं, व्यापार बोड, यातायात-मंत्री, ग़ह-कार्यालय ( होम- 
आफिस ) और बत्रिजलो कमिश्नर | प्रत्येक विभाग के अधिकारी का 
अपने-अपने विषय संत्रन्धी श्रधिकार है मिसाल के तोर पर स्वास्थ्य 
मंत्री स्थानीय संस्थाओं के स्वास्थ्य-काय का निरीक्षण करता है। (२) 
कुछ विषयों में केन्द्रीय मनन्‍्त्री ऐसे नियम बना देते हैं, जो स्थानीय 
संस्थाओ्रों को पालन करने होते हैं। (३ ) आ्रामतोर से स्थानीय 
संस्थाओं को ऋण तभी मिलता है, जन्र केन्द्रीय विभाग उसकी मंजूरी देदे। 
(४) विशेष कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार की संहायता उसी दशा में 
मिलती है, जब वह काये सन्‍्तोषजनक रीति से कियाशजिाय। (५) स्थानीय 
संस्थाश्रों के हिसात्र की जाँच जिले के लेखा-परीक्षक (आ्राडीटर) करते 
हैं, जिनकी नियुक्ति स्वास्थ्य-मंत्री द्वारा होती है। (६) जनता स्थानीय 
अधिकारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय विभागों से शिकायत कर सकती है; 
इस पर उसकी जाँच होकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है | 

केन्द्रीय सरकार केवल निरीक्षण या नियन्त्रण करती है, वास्तविक 
कार्य-सम्पादन तो स्थानोय संस्थाओ्रों द्वारा ही होता है, जो जनता 
द्वारा निर्वाचित सदस्यों की होती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 
स्थायी कर्मचारी किसो कारण को स्वयं नहीं करते। इस प्रकार यहाँ 
अधिकारों का केन्द्रीकरण नहीं है, स्थानीय संस्थाएं अपने न्षेत्र में 
स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं, और ब्रिटिश जनता की विविध क्षेत्रों 
में स्वाधीनता बढ़ाने में सहायक होती हैं 





दूसरा खंड 


राष्ट्रमंडल के अन्य भाग 
2७०४४, 
तेरहवाँ परिच्छेद 
ब्रिटिश साम्राज्य 


राष्टरमंडल और ब्रिटिश साम्राज्य-- राष्ट्रमंडल वही संस्था 
है जिसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य कद्दा जाता था | पीछे साम्राज्य शब्द में 
दूसरे देशों का शोषण करने और उन्हें पराधीन बनाने की भावना व्यक्त 
होने लगी । इसलिए ब्रिटिश राजनीतिशों ने सन्‌ १६२६ की साम्राज्य- 
परिषद्‌ के निश्चयों में तथा १६३१ के “वेस्टमिस्टर कानून! में, जिसका 
अगले श्रभ्याय में बणुन किया जायगा, ब्रिटिश साप्राज्य का उल्लेख 
समानता-सूचक “ब्रिटिश कामनवेल्थ? श्रथांत्‌ ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के 
नाम से किया । उस समय उसके सदस्य ये माने गए थ--केनडा, 
दक्षिण अफ्रोका का यूनियन, आस्ट्र लिया,न्यूजील ड, न्यूफार्डडल ड और 
आयर (उत्तरी भाग छोड़कर शेष आ्रायलेड)। ये सत्र स्वराज्य-प्राप् 
प्रदेश थे | इनमें से पहले पांच तो इंगलंड के उपनिवेश ही थ | इन 
सब्र के निवासियों का अंगरेजा से नजदीक का सम्बन्ध था और थ 
इंगलेंड के बादशाह को अपना बादशाह मानने में गव करते थ | 

सन्‌ १६४७ में वर्मा स्वात्रीन हुआ । पर बह स्वाघधीन होने के साथ 
ही ब्रिटिश राष्ट्रमंइल से पृथक्‌ हो गया | इधर भारत, पाकिस्तान और 
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मीलान ने स्वाधीनता प्राम की। इन एशियाई राज्यों का जाति आर 
वर्ण में अंगरेजों से घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं था। पर इंगलेंड इन्हें अपने 
संगठन में रखने को उत्सुक था | इसलिए अक्तूबर १६४८ में राष्ट्रमंडल 
के राज्यां के प्रधान मंत्रियां के सम्मेलन म॑ यह निश्चय किया गया कि 
'त्िटिश राष्ट्रमंडल” में से 'त्रिटिश” शब्द निकाल दिया जाय, इसे केवल 
राष्ट्रमंइल कहा जाया करे | इस विषय की व्योरेवार ज्ञाते आ्रंगे लिखी 
जायंगी । यहाँ खास बात यह कहनी हैं कि जिसे अब राष्ट्रमंडल कहा 
जाता है, वह पहले ब्रिटिश राष्ट्रमंडल श्रीर उससे भी पहले ब्रिटिश 
साम्राज्य कहा जाता था। इसलिए इस संस्था का पहले का परिचय 
प्राप्त करने के लिए हमें (ब्रिटिश साम्राज्य” का विचार करना होगा । 

ब्रिटिश साम्राज्य की विशालता--इस भूमंडल में, समय- 
समय पर कितने ही साम्राज्य हुए हैं। अत्र भी कई साम्राज्य मौजूद हैं । 
उनके विविध गुण-दोषों का विचार न करके, हमें यहाँ केबल यही 
कहना है कि नया नाम ग्रहण करने तक, जनसंख्या श्रं,र विस्तार के 
विचार से, ब्रिटिश साप्राज्य सत्र से बढ़ा-चढ़ा रहा है। इसके सब भागों 
का कुल क्षेत्रफल १३४ लाख वगे मील, और जनसंख्या, लगभग ५० 
करोड़ थी । यह क्षेत्रफल ओर जनसंख्या, संसार के स्थल भाग के 
क्षेत्रल, और कुल जनसंख्या के चोथाई-चौथाई के लगभग था | इस 
साम्राज्य की ५० करोड़ जनसंख्या में से करीब पांच करोड़ तो ब्रिटिश 
संयुक्त-राज्य में ही थी | शेष पैंतालौस करोड़ में से लगभग ३६ करोड़ 
जनता अकेले भारतवर्ष की (विभाजन से पूब) थी । इस प्रकार 
ब्रिटिश साम्राज्य की विशालता का मुख्य आधार भारतवष ही 
रहा दहे। नि 

ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण केसे हुआ --साम्राज्य- 
स्थापना के विचार से इंगज्ोंड की स्थूल रूप से तीन हालतें रही हैं: -- 
(१) सोलहवीं सदी में कुछ देशों का पता लगाया गया । (२) 
सतरहवीं सदी में कुछ उपनिवेश बताए गए, (३) पीछे विजय ओर 
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कूटनीति से, और चतुराई या होशयारी से अनेक प्रदेशों पर अधिकार 
किया गया | 

संसार के जो हिस्से इस साप्राज्य मं शामिल हुए हैं, उनमें से एक 
भारतवष को छोड़कर शेष था तो वारान थे, या वहाँ ऐसे आदमी रहते 
थ, जिन बेचारों के पास 'सम्य! मनुष्यों से लड़ने के साधन था इच्छा 
न थी। योरपियनों की जो टोली जहाँ पहुँच गई, उसने वहां अधिकार 
कर लिया | पंदरहवीं सदी के अन्त में योरपीय देशों के साहसी यात्रो 
नए-नए ऐसे देशों की खोज में निकले, जो उन्हें मालूम न थे । स्पेन 
पुतंगाल इस काय में सत्रसे आगे थ | फाॉंस और हा -ैंड भी इंगलेंड से 
पहले कायक्षेत्र में आ्रागए थे | इसलिए अ्रगरेजों की इन्हीं देशा के आद- 
मिर्या से मुठभेड़ हुई, नए प्रदेशों के मूल निवासियों से नहीं । दुसरे 
योरपियन, आरम्भ में अ्रंगरेजों की अपेक्षा बलवान थे, तो भी वे हार 
गए । इसका एक कारण यह हुआ कि उन्हें लड़ाई के लिए अपने-श्रपने 
देशों से जन-धन का इन्तजाम करना पड़ता था, इसके खिलाफ, अ्रगरेज 
उस समय के धार्मिक अत्याचार आदि के कारण नए प्रदेशों मं ही 
जाकर बस गए थे | इसके अलावा दूसरे योरपियन देशों की शक्ति बरटी 
हुई थी । वे योरप में दबदबा जमाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, 
आर विदेशों में भी पेर जमाना चाहते थे । ग्रापम की होड़ के कारण 
इनको शक्ति बहुत घट चुकी थी। इसलिए इंगल्ोंड को इन पर विजय 
पाने में विशेष असुविधा न हुई । म्पेनवालों ने सोलहर्वी सदी के अन्त 
(सन्‌ १५८८ ई०) में इंगलोॉंड पर आक्रमण किया, परन्तु उस समय 
खाड़ी में भयंकर तूफान आजाने से उसका 'अ्ररमाडा? नाम का विशाल 
बेड़ा नष्ट हो गया ओर इंगलेंड की, दूसरे देशों पर धाक जम गई । फिर 
इसने दूसरों के द्वारा खोज किए हुए, और दूसरों के माफ किए हुए नए 
देशों पर धरे-घारे अधिकार करने की ठानों, ओर ऊपर बताए हू 
कारणों से यह इसमें सफल हो गया। इस तरह ब्रिटन की साप्राज्य- 
पताका अमरीका, अफ्रीका, और आस्ट्र लिया आदि के विविध भागों 
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तथा बहुत से टापुओ्रों पर फहराने लगी | 

यह तो साम्राज्य के उन भागों की बात हुईं, जो वीरान थे, जिनके 
निवास असम्य थ । भारतवर्ष ऐसा नहीं था | श्रेंगरेज यहाँ इसे जीतने 
के इरादे से नहीं आए थ | यहाँ आने का उनका मुख्य प्रकट या ज़ाहिरा 
उद्द श्य व्यापार करना था, और वे नम्न व्यापारी के रूप में हो यहाँ 
आए | धारे-घोरे अपने कोठियों की रक्षा के लिए ये संनिक प्रबन्ध 
करने लगे | उन दिनों यहाँ पुतंगा्ल, हालेंड और फ्रांस वाले भो श्रड्ढा 
जमाने की कोशिश में थे; उनकी अ्ंगरेजों से ईर्षा अर होड़ होनी 
स्वाभाविक थो ' विदेश। ताकतों के आपस में घोर युद्ध हुए, जिनमें 
अशज्ञान अथवा फूट के कारण भारतवासियों ने भी भाग लिया। अन्त 
में विजय अगरेजों की रही, और इन्होंने सन्‌ १८५७ तक छुल-बल या 
कोशल से भारत के बहुत से हिस्से पर प्रत्यज्ञ श्रथवा गण रूप से 
अपना श्रधिकार जमा लिया। याद रहें कि योरपियनों ने श्रकसर 
चालाकियों, युक्तियां ओर षड़यंत्रों से काम लिया, और कुछ खास 
दशाओ्रों में हो तलवार का उपयोग किया। फिर, योरपियन सेनिकों 
की संख्या भी उस समय यहाँ चहुत कम थी। अ्रंगरेजों ने ज्यादहतर 
यहाँ के हो एक देशी राज्य के राजा या सरदारों को धन या पद का 
लालच देकर उनके बल पर दूसरे राज्य को, औ्रौर कभी-कभी उसी 
राज्य को विजय? किया । इस प्रकार उन्हाने अधिकांश में भारतवासियों 
की ही सहायता से, उनकी तुलवार से, इस देश में अपना साम्राज्य 
स्थापित किया । 

साम्राज्य-निर्माण के कारण--्रिटिश साम्राज्य के बनने में 
नीचे लिखी बातें सहायक हुई :--- 

(क) इंगलैंड की भौगोलिक स्थिति, जिसका वन इस पुस्तक 
के पहले श्रध्याय में किया जा चुका है, इस काये के लिए अनुकून थी । 
देश छोटा तथा चारों तरफ समुद्र से घिरा होने के कारण अच्छी तरह 
सुरक्षित भी था| फिर यहाँ जीवन-निर्वाह की कठिनाइयों से लाचार 
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होकर, अ्रंगरेजों को बाहर जाने-अ्राने और विघ्न-बराधाओ्रों का सामना 
करने को ग्रादत डालनी पड़ी इससे इन्हें उपनिवेश 4साने में सुविधा 
मिली | 

(ख) इंगलोंड की सोलहबीं सतरहवीं सदी की धार्मिक अ्रसहिष्णुता 
ने भी अ्रंगरेजों को साम्राज्य-निर्माण में अहुत सहायता दी । जिन लोगों 
को धार्मिक अ्रत्याचार न सह सकने के कारण स्वदेश में रहना कठिन 
हो गया; वे जहाज़ों पर चढ़कर इधर-उधर निकल पड़े ओर तरह- 
तरह की मुसीब्रतों का सामना करके संसार के बहुत से हिस्सों में 
पहुँच गए | 

(ग) ऑ्ंगरेज पादरियों का भी सामप्राज्य-निर्माण में बड़ा भाग है। 
श्रपने राज्य या देश-भाश्यां की सहायता पाकर, ये अपने धम श्रे।र 
अपनी सम्यता का प्रचार करने के लिए, दूर देशों में गए । धीरे-धीरे 
इन्हीने उनके निवासियों को ईसाई बनाया | जब्र-जब्न इन नए ईसाइयों 
तथा पुराने धम वालों का विरोध हुआ और अ्रशान्ति मची तो इन्होंने 
उसके खूत्र बढ़े-चढ़े समाचार भेजकर अपने देशवालों की तथा श्रपने 
धमवाले दूसरे लोगों की सहानुभूति प्रात्त की, और अन्त में संनिक 
शक्ति से रोच जमाकर अ्रगरेजों ने नए देश में कुछ-न-कुछ श्रधिकार 
पा लिया | 

[ श्री० डाक्टर वी० शिवराम ने श्रपनी पुस्तक ( कम्पेरेटिव कालो- 
नियल पालिसी ) में लिखा है कि केवल मिशनरियों के ही काय से 
ब्रिटिश साम्राज्य ने आस्ट्रे लिया, फिजी, दक्षिण और मध्य श्रफ्रीका, 
समीरालोयन, वमो और गायना आदि महत्वपूणा उपनिवेशों में श्रपनी 
जड़ जमायी । इन तमाम स्थानों में ब्यापारिक सम्बन्ध या राजनेतिक 
नियन्त्रण होने से बहुत पहले मिशनरियों के अड्ड बन गये थे। ] 

(घर ) नेपोलियन ने कहा था कि श्रंगरेज जाति दुकानदारों की 
जाति है । अंगरेजों के व्यापार-काशल ने भी इनका साम्राज्य बदाने में 
बड़ा सहारा लगाया है | भारतत्रप श्रादि अनेक देशों म॑ पहले-पहल 
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व्यापार के नाते ही अंगरेजा ने अपने पेर जमाए थे | 

( च) अ्रगरेजों की महाजनी प्रकृति भी सामप्राज्य-विस्तार में 
सहायक हुई हैं । संथुक्त-राज्य अमरीका के भूतपूब राष्ट्रति त्रिलमन का 
यह कथन ठीक हा है कि पू जी की चाल विजय को चाले हैं। जिस 
निब्रल देश ने अंगरेजा से रुपया उधार लिया, वह पाछे जाकर इनके 
प्रभाव म॑ं आ गया; इन्हें वहाँ व्यापार आदि को विशेष सुविधाएँ मिल 
गयीं | अपनी रक्षा के लिए इन्होने वहाँ अपनी सेना रख ली, और 
एक-एक मंजिल तय करके, बहुधा ऋण का जमानत में देश का एक 
भाग गिरवी रखकर, इन्होने सारे देश मं अपना राब जमा लिया 
फ़ारिस, चीन मिश्र आदि में कुछ-कुछ इसी तरह अंगरेजाी का दखल 
हुआ | 

जो हो, श्रेंगरेज कई कारणुं। से बाहर गये, उन देशों की हालत 
देखी भाली । जहाँ जैसा मौका मिला उससे लाभ उठाया और 
साम्राज्य कायम किया । जुदा-जुदा देशों का कुछु खास विचार आगे 
प्रसंग आने पर किया जायगा । 

साम्राज्य में रहनेवाली जातियाँ--मोटे तर से साम्राज्य के 
सब हिस्से दो श्रेणियों में बांदे जा सकते थे । एक श्रेणी में वे भाग थे, 
जिनमें खुद अगरेजों की, या दूसरी योरपीय जातियों के श्रादमियों की 
संख्या अथवा प्रभुता विशेष थी। इनमें सम्यता, विज्ञान, नीति, 
आदि की विशेष उन्नति थी ! इन्हें स्वराज्य के लगभग पूरे अधिकार 
थे | दूसरी श्रेणी में वे भाग थे, जिनके निवासी गेर-योरपियन जातियों 
के थे; इनमें विविध प्रकार को उन्नति बहुत कम थी, ये आधुनिक 
सभ्यता में पिछड़े हुए माने जाते थे, या इनमें श्रापसी मतभेद था और 
संगठन की कमी थो | ये भाग ज्यादहतर परतंत्र थे। इन गेर-योरपिथन 
या अनगोरी जातियों की पराघोनता के कारण ही छोटे से ब्रिटिश 
टापू का इतना बड़ा साम्राज्य बना हुआ था | अत्र हम यह विचार करते 
हैं कि राजने तिक दृष्टि से इस साम्राज्य के कितने भाग थे | 
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साम्राज्य के राजनेतिक माग--ब्रिटिश साम्राज्य का संगठन 
बहुत पेचादा रहा है। प्रथम योरपीय महाथुद्ध के बाद ब्रिटिश संयुक्त- 
राज्य को छोड़ कर, जाकी सादप्राज्य के मुख्य राजनेतिक भाग 
ये थ :--- 

( १ ) डोमिनियन या ख्वराज्य-प्रात प्रदेश । इनमें ( के ) केनेडा, 
( ख ) दक्षिण अफ्रोका का यूनियन, ( ग ) आम्ट्र लिया, ( घर ) न्यूजो- 
लेड, (च ) न्यूकाउंडलेंड और (छ ) अआयरिश-फ्री स्टेट ( दक्षिण 
आयलंड ) थ | इनके दो भाग किए जा सकते थे :--( अर ) जो डपनि- 
वेश थे, और ( आ ) जो उपनिवेश नहीं थ | उपर जो छः डोमिनियन 
बतलाई गयो हैं, उनम॑ से प्रथम पाँच तो ( स्वराज्प-प्राम ) उपनिवेश 
ही थे, केवल आयरिश फ्रा स्टंट ही ऐसा था, जो उपनिवेश नहीं था । 

[ इन प्रदेशों के पद या स्थिति के लिए अ्रगरेजी शब्द “डोमिनियन 
स्टेटस! है। और, क्योंकि इन्होंने अपने भीतर तथा बाहरी सब विपयों में 
करीब्-करीब पूरा स्वराज्य पा लिया था, 'डोमिनियन स्टेटस! का श्रथ 
व्यवहार में साम्राज्यान्तगंत (साप्राज्य के अन्दर ) स्वराज्य हो गया। 
कुछ लेखक 'डोमिनियन स्टेटस” के लिए ऑपनिवेशिक स्वराज्य!ँ शब्द 
का प्रयोग करते हैं | ] 

( २ ) भारतवर्ष । 

( ३ ) उपनिवेश-विभाग के श्रधीन प्रदेश । इनमें से ज्यादहतर 
उपनिवेश थे। इनकी संख्या बहुत बड़ी थी। इनमें से कुछ में 
उत्तरदायी शासन आरम्भ किया गया था। मिसाल के तौर पर 
सीलोन ( लड्ढा ) । 

( ४ ) रक्तित राज्य ( प्रोटक्टड स्टेट्स ) | इनमें प्रभुत्व तो अपने- 
अपने राज्य का था, परन्तु श्रिटिश सरकार को बाहरी बिपया में श्रथवा 
बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के विषयों में, कुछ राजनंतिक श्रश्षिकार 
था; उदाहरण के लिये, सुद्ान | 

[ संरक्षुक राज्य को अपने रक्षित राज्य म॑ कुछु अधिकार महज ही 
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मिल जाते हैं इस लिए अकसर बलवान राज्यों को यह इच्छा रहती है 
कि अ्धिक-से-अधिक देश हमारी संरक्षता स्वीकार करलें । वे इस बात 
का प्रयत्न करते रहते हैं कि अश्रवसर मिलते ही, वे उन राज्यों को अपनी 
संरक्षता में ले आवे, जो उनसे कमजोर होने पर भी उनके अधीन न 
हों । रक्षित राज्य से कोई दूसरा राज्य सोधा राजनेतिक सम्बन्ध नहीं 
कर सकता; यदि कोई राजनेतिक सम्बन्ध स्थापित होता है तो संरक्षक 
राज्य द्वारा ही हो सकता है। रक्तित राज्य बनने से अ्रकसर उस राज्य 
का, अधीन राज्य बन जाने का रास्ता खुल जाता है । | 


चौदहवाँ परिच्छेंद 
ब्रिटिश साम्राज्य से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 


पहले कहा गया है कि राष्ट्रमणडल ब्रिटिश साप्राज्य का ही नया 
नाम और रूप है। ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण के विषर्क में पिछले 
परिच्छेद में लिखा जा चुका है | इस परिच्छेद में यह विचार किया 
जायगा कि ब्रिटिश साम्राज्य क्‍यों किन अवस्थाओं में राष्ट्रभरडल बना । 
पहले यह जान लेना चाहिये कि ब्रिटिश साम्राज्य में जो प्रदेश 
स्वाधीन हुए हैं, उन्हें स्वाधीनता किस प्रकार प्राप्त हुई है। क्‍या इडडूलेंड 
के सूत्रधार आरम्भ से ही इतने उदार थे कि वे अपने साम्राज्य के 
प्रत्येक अंग को स्वराज्य प्रदान करते गए; यदि नहीं तो उन्हें ऐसा 
करने की प्रेरणा कब्र से और क्यों हुई । 


अमरीका का सवाल---इंगलेंड की उपनिवेश-नीति में श्रमरीका 
के संयुक्त-राज्यों का प्रश्न प्रमुख है । इन्हें संत्तेप में ग्रमरीका कहा जाता 
है । सन्‌ १७७६ से पहले यह प्रदेश ब्रिटिश साप्राज्य का ही अ्रंग था । 
इस वष यहाँ के उपनिवेशों में इंगलेंड के दमन-पूर्ण शासन से असन्तोष 
इतना बढ़ गया कि आखिर उन्हें इंगलेंड के विरुद्ध अस्त्र उठाने पड़े 
ओर युद्ध करके स्वाघीनता प्राप्त करनी पड़ी । इसकी कथा संक्षेप में 
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इस प्रकार है । 

सतरहवीं सदी में बहुत से अंगरेज धारमिक और राजनेतिक भगंगढ़ों 
के कारण इंगलड को छोड़ कर अमराका में जा बसे | ये स्वाधीनता 
प्रेमो थ | इंगलेंड से बहुत दूर होन के कारण तथा उस समय यातायात 
को सुविधाएँ भी न होने से इन पर इंगलंड का कोई कड़ा नियंत्रण नहीं 
चल सकता था | किन्तु इंगलेड अपने उपनिवेशों से अधिक-से-अ्रधिक 
लाभ उठाना चाहता था। उसने अपने व्यपार की उन्नति के लिए ऐसे 
कानून बनाए जो उपनिवशों क वास्ते हानिकर तथा उनकी स्वाधीनता 
में बाधक थे । इस पर अमरोकावासियों में बहुत अ्रसन्तोष फेला, पर 
इंगलेंड ने उस ओर ध्यान न दिया । इसके अ्रतिरिक्त फ्रॉसीस। युद्ध के 
(बाद उसने अपनो आ्रार्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक टिकट-कानून 
( स्टाम्प ऐक्ट ) बनाया, जिसका आशय यह था कि श्रमरीका वाले 
अपने दस्तावेजों, तिजारती ह/ंडियों, बिलों, रसीदों श्रौर अ्र्वबारों श्रादि 
पर इंगलेंड का बना टिकट खरीद कर लगावें | इससे खासकर सौदागरों, 
वकीलों तथा पत्र-प्रकाशका की हानि स्पष्ट थी। उपनिवेशोां ने इस 
पर विद्रोही भावना प्रगट की; आखिर, ब्रिटिश पर्लिमेंट को यह कानून 
रह करना पड़ा, पर वह उपनिवेशों पर टेक्‍्स लगाने के अधिकार पर 
हट रही। सन्‌ १७६७ में उसने अमरीका जानेवाली चाय, कागज और 
काँच के सामान आदि पर कर लगा दिया। अमरीका वालों का 
सिद्धान्त था “त्रिना प्रतिनिधित्व, कर नहीं? श्रथात्‌ जब कि ब्रिटिश 
पाजिमेंट में हमारे प्रतिनिधि नहीं, तो उसे हम पर किसी प्रकार का 
कोई कर लगाने का अधिकार नहीं । अपने मौखिक विरोध का कुछ 
फल न होते देख उन्होंने विदेशी ( अ्रंगरेजी ) वस्तु बहिप्कार, और 
स्वदेशी उद्योगों क। उन्नति करने की नीति अपनाई । उन्होंने चाय पीना 
छोड़ दिया, और जब्र इंगलंड से चाय के कुछ जहाज वहाँ पहुँचे तो 
चाय के सन्दूकों को समुद्र में फक दिया । श्रपनी प्रभुता का खुलमखुला 
विरोध होते देख ब्रिटिश सरकार बदला लेने पर उतर आई । 


हे राट्रमंडल-शासन 


इसके जवाब म॑ उपनिवेशों ने सन्‌ १७७६ मं स्वावीनता की घोषणा 
कर दी | 

स्वाधीनता की घोषणा--श्रमरीका की स्वाधीनता की घोपणा 
का प्रस्ताव सविस्तर है। शुरू में कहा गया कि “कभी-कभी मानवीय 
घटनाओं के परिणाम-स्वरूप यह अनिवाय हो जाता है कि एक राष्र 
दूसरे राष्ट्र से संयुक्त करने वाले राजनीतिक सूत्रों को तोड़ दे, और 
संसार के अन्य श्रधिकारों के साथ, वह पृथक्‌ और समान स्थिति प्राप्त 
करे जिसे पाने का स्वाभाविक अधिकार उसे प्राकृतिक नियमों तथा 
प्रकृति-रूप देवता द्वारा मिला है। इस अवस्था में यह आवश्यक है 
कि मानव-विचारों का सम्मान करते हुए वह राष्ट्र अपने पृथक्‌ होने के 
कारणों की घोषणा करे । 

“हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं, किसत्र मनुष्य समान बनाए 
गए हैं। उनको परमात्मा ने कुछ बुनियादी श्रधिकार प्रदान किए हैं 
जिनमें जीवन-स्वतन्त्रता और सुख के साधन सम्मिलित हैं। इन 
अ्रधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्यों में शासन-व्यवस्था का 
प्रबन्ध किया जाता है, जो अपने उचित अ्रधिकार प्रजा की सहमति से 
प्रामत करती है। जब कोई शासन-व्यवस्था किसी रूप में इन उद्द श्यों के 
लिए घातक सिद्ध होती है, तो यह प्रजा का अधिकार होता है कि वे 
उसे बदलदे या मिटादें |?” 

घोषणा में आगे यह बताकर कि इंगलेंड के बादशाह ने उपनिवेशों 
के विरुद्ध क्या-क्या काय किया, और इंगलेंड वालों ने उनकी न्याय की 
माँग की कैसी उपेक्षा की, कहा गया कि “इसलिए हम लोग, जो 
संयुक्तराज्य श्रमरीका के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस में उपस्थित हैं, 
संसार के सर्वोच्च न्यायाधीश से अपील करते हुए इन उपनिवेशों की 
जनता के नाम पर गम्भीरता-पूवंक यह घोषित करते हैं कि ये संयुक्त 
उपनिवेश खतंत्र और स्वाधीन राज्य हैं, ओर ऐसा इन्हें अधिकार 
पूतवंक होना चाहिए। ये ब्रिटिश ताज (आदशाह) के प्रति वफादार 
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होने से मुक्त हो गए हैं | इनका ग्रे टब्रिटेन से सत्र राजनेतिक सम्बन्ध टूट 
गया है और टूट जाना चाहिए । इन्हें स्वाधीन ओर स्वतंत्र राज्यों की 
हेसियत से युद्ध करने, सन्धि करने, व्यापार चलाने और वे सभी काम 
करने के अधिकार हैं, जो स्वतंत्र राज्य अधिकार-पूवंक कर सकते हैं । 
इस घोषणा के समथन में, ईश्वर की सहायता का पूरा भरोसा करते 
हुए, हम आपस में अपने तन मन और धन का उत्सग करने की शपथ 


लेते हें । १9 


इस घोषणा के बाद अमरीकी उपनिवेशों का ग्र ठत्निटेन से संग्राम 
छिड़ गया। लड़ाई म॑ पहले तो अगरेजां को कुछ सफलता मिली । 
पीछे तख्ता पलट गया। अन्त में उपनिवेशों की जीत हुई और वे 
इंगलँंड की प्रभुता से पूर्णतया मुक्त हो गए | मन्‌ १७८३ में, आरसाई 
की सन्धि से इंगलेंड ने संयुक्तराज्य श्रमरीका की स्वाधीनता स्वीकार 
फरली । 


अमरीका की स्वाधीनता ओर ब्रिटिश साम्राज्य-- 
इससे स्पष्ट है कि अ्ठारहवीं सदी के अन्तिम भाग तक अ्ंगरेज 
अपने उपनिवेशों का भी स्वशासन के अधिकार देने में कितने 
अनुदार थे | ब्रिटिश साम्राज्य से ग्रमरीका के निकल जाने पर अरंगरेजो 
को बहुत दुख हुआ; अपनी प्रतिष्ठा की बात पर श्रड़े रहने से ही 
उन्होंने अमरीका को खोदिया । उन्हें यह कल्पना नहीं थी कि श्रमरीका 
यहाँ तक दइृदता दिखाएगा | अस्वु, जन्म कि श्रेंगरेजों ने अमरीका को 
खोया, उसो समय के लगभग उन्होंने सौभाग्य से भारतवष में अपने 
पांव जमा लिए थे | धीरे-घीरे यहाँ उनका प्रभुवल बढ़ता गया | उन्हंनि 
इस देश से उचितानुचित बेहद लाभ उठाया । इससे उन्हें अमरीका 
खोने से होने वाली हानि नहीं अखरी। फिर, स्वाधीन होने के बाद 
इंगलेंड अर अमरीका के आपसी सम्बन्ध बहुत अच्छे रहें | अमरीका 
इंगलोंड का इतना अच्छा सहायक सिद्ध हुआ, जितना वह पराधीनता 


प्र राप््मंड ल-शासन 


की अवस्था म॑ शायद ही होता। अ्मरोका की स्वाधीनता-प्राति से 
अंगरेजी ने एक शिक्षा ली। इसके बाद उन्हेंने उपनिवेशा की क्रमशः 
ग्रधिकार-प्रामि का विरोध नहीं किया । जब-जच्न उन्होंने जिस सीमा तक 
म्बतंत्रता प्रात करने का इच्छा प्रकट की, इंगलेंड ने उसे स्वीकार हं। 
किया, उसे यह फिक्र रही कहीं कोई उपनिवश अमरीका की तरह 
साप्राज्य से अलग न हा जाय | स्मरण रहे कि उनको यह उदारता 
गोरा जातियों के उपनिवेशों तक ही सं।मित रही | उदाहरणवत्‌ आयर 
(आयलेंड) और भारतवप को अपना स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए 
सुदीधर और दृद संघ लेना पड़ा | 

अत्र हम यह बतलाते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के जिन भागों ने 
स्वराज्य प्राप्त किया, उनमें उसका क्या क्रम रहा । 

साम्राज्यान्तगंत स्वराज्य-प्राप्ति का क्रम--ब्रिटिश साप्राज्य 
के सत्य भागों को उनका वत॑मान राजनैतिक पद एक ही रीति से नहीं 
मिला । शासन-सुधार का क्रम अलग-अलग रहा है। खास प्रगति उन 
उपनिवेशों में हुई, जिनमें अंगरेजों या योरपियना की संख्या अधिक 
थी । पहले उपनिवेशों में भीतरा शासन का अधिकार पाने पर जोर 
दिया गया, पीछे कुछ ने अपने बाहरी यानी दूसरे देशों सम्बन्धी नीति 
भो खुद ही तय करने की और ध्यान दिया। जिन उपनिवेशों ने इसमें 
सश्ससे ज्यादद सफलता पाई, वे अ स्व॒राज्य पाए हुए प्रदेश हैं; ये बहुत 
कुछ इंगलेंड की बराबरी के हो गए हैं । 

साप्राज्यान्तगेत भागों के स्वराज्य की प्रगति एक सदी से हुई है, 
तो भी पिछले तीस वष से इसमें बहुत बृद्धि हुई है; इसका मुख्य कारण 
यह है जब से इन प्रदेशा ने योरपीय महायुद्ध (१६१४-१८) में भाग 
लिया, उनमें राष्ट्रीयीगा को भावना का बहुत तेज विकास हुआ और 
वे यह चाहने लगे कि हम विदेश-नंति में भी अपना सख्वतन्त्र और 
स्पष्ट मत सूचित किया करें। पीछे शान्ति-परिषद और राष्ट्र-संघ 
में शामिल होने से उन्हें अन्तरॉष्ट्रीय महत्व मिल गया। सन्‌ 
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१६२६ की साम्राज्य-परिषद ने ब्रिटिश साप्राज्य की उस समय की 
परिस्थिति को नियमानुसार मान लिया । इसके ब्राद की वेधानिक 
बातें प्रायः उस परिषद की रिपोट में बताए हुए सिद्धान्तों से ही 
निकलीं | 

साम्राज्य-परिषद्‌---उन्नीसवीं सदी के पिछले हिस्से तक ब्रिटिश 
सरकार उपनिवशों के मामलों में अहुत-कुछ स्वयं ही निशय कर देती 
थो, उनसे विशेष परामश नहीं किया जाता था। सत्से पहले 'कालो- 
नियल कान्फ्र स” ( उपनिवेश-परिषद ) सन्‌ श्८८७ में महारानी 
विक्टोरिया की जुब्रिली के श्रवमर पर हुई। उपनिवेशों के विषय में 
कोई खास निणंय नहीं हुआ; उससे पहले साम्राज्य के संघ-शासन की 
चर्चा थी, उसका भी प्रस्ताव उपस्थित न किया गया | पीछे इस परि- 
घद के अधिवेशन श्८६७, १६०२ और १६०७ में हुए । सन्‌ १६०७ 
ई० से परिषद्‌ का नाम साप्राज्य-परिषद ( इम्पीरियल कान्फु स ) हो 
गया | इसके अधिवेशन महत्वपूर्ण होने लगे | यह विचार हुआ कि 
स्॒राज्य-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मन्त्रो तथा साप्राज्य के अन्य भागों 
की और से इंगलेंड का उपनिवेश-मन्त्री इसमें सम्मिलित हो, सभापति 
का पद इंगलेड का प्रधान मंत्र! ग्रहण किया करे और श्रत्रिवेशन चौथे 
बष हो, परिषद के प्रस्ताव परामश के रूप में हो हो, विरुद्ध मत रखने- 
वालों के लिए उनका बंधन न हो | 

साम्राज्य परिषद का पहला अधिवेशन सन्‌ १६११ में हुश्रा । 
ग्रे टत्रिटन चाहता था कि उपनिवेश उसकी जल-सेना के लिए सहायता 
दे परन्तु आस्ट्र लिया आदि ने श्रपनी छोटो-छोटो जल-सेनाएँ अ्रलग 
रखना हो अच्छा समझा | सन्‌ १६१५ में महा4द्ध के कारण कान्फ्रस 
का साधारण अधिवेशन न हो सका | पोछे सन्‌ १६१७ में इंगलंड के 
प्रधान मंत्री ने सवराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मन्त्रियों को इंगर्लड 
के युद्ध-मन्त्रमशडल की खास बेंठकों में भाग लेने के लिए बुलाया । 
भारतवर्ष के भी प्रतिनिधि! लिए गए। इस प्रकार बढ़ा हुश्रा मंत्रि- 
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मंडल साम्राज्य-युद्ध मंत्रिमएडल? कहा जाने लगा! युद्ध और शान्ति 
सम्बन्धी बहुत महत्वपूरं तथा जरूरी विषयों का विचार इसी में हुआ | 
इसका सभापति शंगलैंड का प्रधान मंत्रो होता था। युद्ध के कम महत्व 
के विषय, या ऐसे विषय जिनका युद्ध से सीधा सम्बन्ध नहीं था, उनका 
विचार सामप्राज्य-युद्ध-परिषद में हुआ; इसका सभापति इंगलेंड का 
उपनिवेश-मंत्री होता था | 

यह निश्चय किया गया कि ख्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों को कामनवे ल्थ 
के स्वतन्त्र राष्ट्र और भारतवर्ष को उसका एक. महत्वपूर्ण अंग, माना 
जायगा | इन उपनिवेशों तथा भारतवष को विदेश-नीति के सम्बन्ध में 
अपना मत प्रकट करने का पूरा अधिकार होग । इस बात की यशेष्ट 
व्यवस्था की जायगी कि जिन महत्वपूर्ण विषयों का सम्बन्ध साम्राज्य के 
कई भागों से हो, उनका निर्णय श्रापस की सलाह से किया जाय; और, 
डस सलाह के आधार पर, श्रलग-अलग सरकारों के निश्चय के श्रनुसार, 
सम्मिलित कारवाई को जाय । 

योरपीय महायुद्ध ( १६१४-१८ ) में उपनिवेशों तथा भारतवर्ष ने 
इंगलेड की खूब सहायता की । महायुद्ध समास होने पर स्वराज्य-प्राप् 
उपनिवेशों ने भ्रासोई के संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रसंघ की 
स्व॒तन्त्र सदस्यता प्राप्त की। तब से ये प्रदेश प्रायः ब्रिटेन की बराबरी 
के हो गए । यद्यपि भारतवर्ष की ओर से भी, वार्साई के संधि-पत्र पर 
हस्ताकह्वर किये गए थे, ओर यह देश राष्ट्रसंध का सदस्य भी बनाया 
गया, इसे वह राजनेतिक पद प्राप्त नहीं हुआ, जो स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों 
को मिला | 

साम्राज्य-परिषद में प्रथम योरपीय महायुद्ध से पहले भरतवष की. 
और से कोई अलग आदमी भाग नहीं लेता था; पोछे भारतमन्त्रो, तथा 
भारत-सरकार से नामज़द किए हुए दो आदमो इसके अ्रधिवेशनों में 
शामिल होने लगे । साम्राज्य-परिषद के, सन्‌ १६२६ के श्रधिवेशन में 
स्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया कि मरे ठब्रिठेन, और साम्राज्य 
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के स्व॒राज्य प्रात प्रदेशों का पद आपस में बरातर है। भीतरी या बाहरी 
किसी विषय में कोई दूसरे के अधीन नहीं है; बादशाह के प्रति राजभक्ति 
रखने से सब्र एक सूत्र में बंधे हैं, ओर ब्रिटिश कामनवेल्थ के सदस्य 
होने की हैसियत से वे स्वतंत्रता पूबक मिले हुए हैं । 

परिषद ने यह भी निश्चय किया कि हरेक स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश का 
गवनर-जनरल बादशाह का प्रतिनिधि है, सका उस प्रदेश के शासन 
सम्बन्धो महत्वपूर्ण विषयों में वहो पद है, जो बादशाह का प्ले टब्रिटेन 
में है। परिषद ने इन प्रदेशों के सन्धि करने के भी कुछ अधिकारों को 
स्वीकार किया । उसकी सिफारिश के अनुसार सन्‌ १६२६ में इन 
प्रदेशों की भावी शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करने के लिए 
एक कमेटी नियत को गई । इस कमेटी ने सिफारिश की कि ब्रिटिश 
पार्लिमेंट सन्‌ १६२६ की परिषद के निश्चय के आधार पर एक कानून 
बनाए | साप्राज्य-परिषद के अ्रगले अधिवेशन में, जो सन्‌ १६३० में 
हुआ; इस विषय पर आवश्यक विचार हुआ। अन्त में पालिमेंट में 
परिषद्‌ के सन्‌ १६२६ और १६३० के भस्तावों को अ्रमल में लाने के 
लिए सन्‌ १६३१ में 'वेस्टमिन्स्टर-स्टेट्यूट!ः नाम का कानून बनाया 
स्व॒राज्य-प्रात उपनिवेशों और आयरिश फो स्टेट ने इसी वष इस कानून 
को स्वोकार कर लिया | इस समय से ब्रिटिश सरकार ओर स्वराज्य-प्राप्त 
प्रदेशों का सम्बन्ध इसी कानून के अनुसार रहने लगा 

वेस्टमिंस्टर कानून--इस कानून की प्रस्तावना म॑ कहा गया 
है कि (क) क्योंकि बादशाह ब्रिटिश कामनवेल्थ के सदस्यों के स्वतंत्र 
मेल की निशानी है, और वे सदस्य बादशाह के प्रति राजभक्ति रखते 
हुए आपस में मिले हुए हैं, बादशाह के उत्तराधिकार, पद या सम्मान 
आदि के कानून के परिवतन के बारे में श्रिटिश पार्लिमेंट के साथ-साथ 
स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों को पार्लिमेंटों की भी स्वीकृति आवश्यक होगी । 
(ख) अब से, ब्रिटिश संयुक्त-राज्य की पालिमेंट द्वारा बनाया हुआ 
कोई कानून किसी स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश के कानूनों का भाग नहीं माना 
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जायगा, जय तक कि वह प्रदेश उसके लिए प्रा्थना न करे, और उससे 
महमत न हो | 

इस कानून में 'डोमिनियन? (स्त्राज्य-प्राम प्रदेश) की कोई परिभाषा 
या व्याख्या न देकर उनके नाम गिना दिए गए। इस कानून को 
मुख्य वात यह है कि साम्राज्य के किसो स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशज्का भविष्य 
में बननेताला कोई कानून या उसका कोई अंश इस आधार पर रह 
नहीं होगा कि उसका ब्रिटिश पार्निमंट द्वारा बनाए हुए कानून या 
नियम से मेल नहीं ब्रेठता । स्वराज्य-प्राम्त प्रदेश की पालिंमेंट को यह 
अधिकार होगा कि वह ब्रिटिश पालिमेंट के कानून को उस सीमा तक 
हद या संशोधित करे, जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस प्रदेश से हो । 


ब्रिटिश राष्ट्रमंडल--इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्‌ १६२६ 
की साप्राज्य-परिपद के प्रस्तावों में और पीछे सन्‌ १६३१ के वेस्टमिस्टर 
कानून में ब्रिटिश साम्राज्य को “अटिश कामनवेल्थ” या ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडल कहा गया | वास्तव में इस समय "साम्राज्य! शब्द में शोषण 
और हिन्सा की गंध श्रानें लग गई थी। यह शब्द इतना अ्रप्रिय हो 
चला था कि कोई स्वाभिमानों राष्ट्र अपने आपका साम्राज्य का अंग 
कहलाना पसन्द नहीं करता था, इससे उस राष्ट्र की श्रधीनता सूचित 
होती थी । जो राज्य अपने आन्तरिक विषयों में स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके 
थ, और बाहरो मामलों में अधिकाधिक खतन्‍त्रता प्राप्त करते जा रहे थे, 
उनके स्वाभिमान की रक्चा के लिए और इंगलेंड को भी सभ्य संसार में 
कुछ ऊंचा दिखाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के सूत्रधारों ने अ्रपने 
संगठन को “ब्रिटिश राष्ट्रमंडल” कहना शुरू किया । 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से राष्ट्रमंडल 


पिछले परिच्छेद में यह बताया जा चुका हैँ कि ब्रिटिश साम्राझ4- 
परिषद का जो अ्धिवशन सन्‌ १६२६ में हुआ, उसमें थ्रिटिश साम्राज्य 
का ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कहा गया था । पंछु सन १६३१ के नेस्टमिन्स्टर 
कानुन में इसी नाम का उपयोग हुआ । उसके बाद तो यहा नाम चल 
पड़ा । इसके बाद सन्‌ १६४८ में इस नाम में परिवर्तन हुआ. ओर 
थ्रिटिश राष्ट्रमंडल में से त्रिटिश शब्द निकाल दिया गया श्रार इसे केवल 
राष्ट्रमंडल कहा जाने लगा | यह परिवर्तन क्‍या और किस प्रकार हुश्रा, 
इसका विचार करने से पृव हमें इस संगठन की इस बीच की अ्वम्धा 
का शान प्राम कर लेना चाहिए । 


ब्रटि * पक के 5 ( 

ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के संगठन में परिवतन-- सन १६२६ 
के ब्राद प्रिटिश राष्ट्मंडल के संगठन में मुख्यतया दो परिब्रतन 
हए-- 


(१) सन्‌ १६३४ में भारतवप के लिए जो नया विधान बना, उसके 
अनुसार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। चात यह था कि 
बमा अपना प दावार और खासकर मिद्ऑी के तल के कारण इंगलड के 
लिए बहुत उपयोगी रहा था | सिंगापुर में जल-सेना का केन्द्र अनने से 
बर्मा का महत्व ब्रिटिश रा )्रमंडल के लिए और मो बद गया था। 
इधर, विशेषतया प्रथम योरपीय महायुद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में 
स्वातंत्य-आन्दो नन अ्धिकाधिक अग्रमर होने से अंगरेजा को उसके 
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माथ बमा के स्वतंत्र होने की आशंका थी। अम्तु, उन्होंने सन्‌ १६३४ 
मे भारत तथा त्र्मा के जनमत पर ध्यान न देकर वमा के लिए भारत से 
अ्रलग शासनयद्धति का निर्माण कर दिया | अब से भारतवप की तरह 
श्रमा को ब्रिटिश राष्रमंडल का एक अलग महत्वपूर्ण अंग माना जाने 
लगा । स्मरण रह कि इन दानों देशो को ब्रिटिश रप्र्मंदल के स्वतंत्र 
राष्ट्रा था सदस्यों का पद नहीं दिया गया । 

(२) आयरिश फ स्टट सन्‌ १६३७ में आयर नाम से स््ंत्र 
प्रजातंत्र राज्य चना और सन्‌ १६४८ म॑ यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से 
पथक हो गया । इसके विषय में आगे खुलामा लिखा जाता है | 

स्वतंत्र प्रजातंत्र आयर की स्थापना - प्रथम थोरपीय 
महायद्ध से बहुत पहले से आयलंड, खासकर उत्तरी ग्रायलेंड को छोड़ 
कर उसके शेष भाग के निवासो इंगहोंड को प्रभुता से मुक्त होने का 
प्रयत्न कर रहें थे | वे खराज्य (होमरूस) चाहते थ | महायुद्ध के समय 
गयरिश नेताश्रों ने अपना गआआन्दालन स्थगित कर डिया था। सन्‌ 
१६१६ में ग्रे टत्रिटन और आयर्लड में लड़ाई हुई, जो सन्‌ १६२१ तक 
रही | सन्‌ १६२० मे ब्रिटिश पालिमंट ने कानन पास करके उत्तरी 
आयलेड ग्रर दक्षिण आायलॉोंड के लिए अलग-अश्रलग पालिमंट की 
व्यवस्था को | उत्तरा आयलेंड ने इस स्वोकार कर सन्‌ १६२१ में 
पार्लिमेंट का निर्वाचन किया, यह पालिमेंट ब्रिटिश पालिमेंट के ही 
ग्रधीन रही । 

स्िण गआयलोड तो पहले से हा प्रजातंत्र की घोषणा कर चुका 
था, उसने सन्‌ १६२१ ई० को सन्धि से आयरिश फो स्टेट? का स्थापना 
की | इस विषय का कानून १६२२ से अमल में आया। इस से 
“ग्रायरिश फ्री स्टेट! एक जुदा राज्य हो गया। सन्‌ १६३२ के 
चुनाव में डी० वेलेरा के दल को विजय हुई | आप बादशाह के प्रति 
राजभक्ति की शपथ लेने के विरुद्ध थे । आपने इस प्रथा को उठा देने 
का प्रस्ताव 'डल? (प्रतिनिधि-सभा) में पास करा लिया | सिनेट ने उसे 
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पास न किया | पीछे श्ण महीने की आवश्यक मियाद बीत जाने पर 
वह फिर 'डेल” में पेश किया गया। इस सभा में इस बार भी वह 
बहुमत से स्वीकार हुआ । सिनेट द्वारा नामंजूर हो जाने पर भी अ्त्र वह 
नियमानुसार कानून बन गया | दूसरा काम डी० वेलेरा ने यह किया 
कि इंगलेंड को लगान सम्बन्धी रकम देना बन्द कर दिया। आयरिश 
फो-स्टेट से यूनियन जेक! नाम का अँगरेजी कंडा हटा दिया गया; वहाँ 
अब स्वरतत् आयरिश पताका फहराने लगो | डी० वेलेरा की स्पष्ट नीति 
यह रहो कि शासंन-विधान की उन सत्र धाराओं में संशोधन या परि- 
बर्तन कंर दिया जाय जो एक राष्ट्र की पूर्ण प्रभता के अधिकार के विरुद्ध 
हों | इस तरह सन्‌ १६३६ के अन्त में, शासन-विधान मूल मसविदे से 
काफी बदल गया । आखिर, सन्‌ १६३७ में जनता के मत के अनुसार 
नया विधान बनाया गया | इसके अनुसार इस राज्य का नाम “आयरिश 
फी स्टेट! हटा कर पुराना नाम आयर' (आयलँंड) रखा गया। उत्तरी 
आयलेंड अभो इसमें शामिल नहीं हुआ, पर उसके लिए दखाज़ा 
खुला रखा गया । 

सन्‌ १६३७ का विधान -- इस विधान की प्रस्तावना को 
भाषा बहुत मार्मिक और द्वदयग्राही है। इसमें प्रभु ईसा मसीह के प्रति 
अधोनता सूचित की गयी है, जिसने आयरिश जनता के पूर्षजों की, 
कठिन परीक्षा को सदियों में, रक्षा को । राष्ट्र की न्यायोचित स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के लिए पूबंजों के वीरतापूर्ण संघर्ष को याद किया गया है। 
विधान का लक्ष्य यह बताया गया है कि सावजनिक हित की उन्नति 
हो, व्यक्तियों के सम्मान अर स्वतन्त्रता का निश्चय रहे, सच्ची 
सामाजिक व्यवस्था प्राप्त हो, देश में एकता हो, और अन्य राष्ट्रों से 
मेल-जोल रहे । 

विधान में कहा गया है कि आयलैंड एक प्रभुताप्राप्त, स्वतन्त्र और 
प्रजातन्‍्त्र राज्य है। आयरिश राष्ट्र का यह चिरस्थायो, कभी न मिठने- 
वाला, और प्रभुतायुक्त अधिकार है कि खुद अपनी शासनपद्धति पसन्द 
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करे, दूसरे राष्ट्र के साथ अपने सम्बन्ध ठहराये और अपने राजन तिक 
आिक तथा मींस्कृतिक जावन का, अपनो प्रतिभा और परम्पराओ्रों के 
अनुसार, विकास कर । राष्ट्रीय कण्डा तिरंगा है, उसमें हरा, सफेद 
श्रार नारह। रह दाता है | सरकारों कामकाज का प्रमुच भापा झ्रायरिश 
हैं; हों, अगरजा के इस्तेमाल को भी इजाजत है| 

दूसर यारपाय महायुद्ध ( १६३६-४५ ) में आयर तटस्थ रहा 
उसने इंगलंड के पत्ष मं होकर जमनो से यद्ध नहीं छड़ा । इससे कई 
कई सवाल पंदा हुए, जेसे--क्या आयर ब्रिटिश राष्ट्रमरडल ( कामन- 
वल्थ ) का सदस्य है ? और कथा कोई सदस्य-रा८ ऐसे समय सटस्थ रह 
सकता है, जत्र कि भादशाह ने युद्ध छेड़ रखा हो। यह कहा जा सकता 
है कि सन्‌ १६३७ से जहाँ तक भातरी मामलों का सम्जन्ध हैं, आयर 
रिउब्लिक था; और विदेशी-नीति सम्बन्धी कुछ बातों में वह ब्रिटिश 
राष्ट्रभ डल का सदस्य था| वह ऐसा 'डोमीनियन” था, जिसमें बादशाह 
की तरफ से गवनरजनरल थ्रादि कोई एजन्ट नहीं रहता था । वहाँ स्वदेश 
सम्बन्धी किसी भो कानून या महत्वपूण आज्ञापत्र पर प्रेसिडन्ट के हैं 
हस्तात्षर होते थ | घरू विषयों म॑ बादशाह का कोई स्थान नहीं था । 
लेकिन बाहरा। मामलों में, आयर के मन्त्रियां को सलाह लेकर, बादशाह 
आवश्यक करवाई कर सकता था । अपने राज्य से बाहर आधवर के सत्र 
नागरिक श्रिटिश नागरिक थ, ओर इस द्ैसियत से उन्हें त्रिटिश राम इल 
में कुछ नागरिक अधिकार, आर विदेश म॑ सुरक्षा केअधिकार प्राप्त थे । 

ब्रिटिश राष्ट्रमणडल का राष्ट्रमंडल में परिवतन-- $ 
पहले कहां गया है, सन्‌ १६४७ म॑ जिटिश राष्ट्रण्डल के कई भागा ने 
स्वतन्त्रता प्रात कर ली | वर्मा तो खतंत्र होने के साथ ही ब्रिटिश रा१- 
मण्डल से पृथक हो गया । इधर भारतवष स्वतन्त्र हुआ, इसके साथ 
ही इसका एक भाग अलग होकर पाकिस्तान कहा जाने लगा, वह भी 
एक स्व॒तन्त्र राज्य हुआ | सोलोन ( लड़ ) ने भी खतन्त्रता प्राप्त का | 
इस प्रकार ब्रिटिश राष्ट्रमण्डज्ञ में तीन स्वतन्त्र राज्यं। का निर्माण हो 
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गया. जिनके निवासियों का जाति और वण अंगरेजा से भिन्न है। 
सवाल यह पैदा हुआ कि ये राज्य जिनकी अपनी विशेष परम्परा और 
इतिहास ग्रादि है उस संस्था के सदस्य केसे रहें जिसके नाम के 
साथ ब्रिटिश शब्द लगा होने में, उसमे ब्रिटिश प्रभता दिखाई पड़ती 
हैं | इंगलंड दूसरे महायुद्ध के बाद योरप में प्रथम क्या दूसरी श्रेणी का 
भी राष्ट्र नहीं रहा था। वह इन एशियाई राजयों को अपने संगठन में 
रखने के लिए उत्सुक था, ओर क्योकि इन राज्यों का बहुत समय से 
ब्रिटिश राष्ट्मणडल से सम्बन्ध चला थ्रा रहा था, ये भो उस सम्बन्ध को 
एक दम तोड़ देना नहीं चाहते थे । इसलिए अक्ततरर १६४८ में ब्रिटिश 
राष्ट्रमएडल क राज्यां क प्रधान मंत्रियां ने एक सम्मेलन करके यह निश्चय 
किया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडन के नाम में से 'व्रिटिशों शब्द निकाल दिया 
जाय; इसे भविष्य में केवल 'राप्रमणडल” कहा जाया करें। नाम के साथ 
रूप में भो परिवतेतर हुआ है; इतका विचार थ्रागे किया जायगा | 


राष्ट्णण्डल से आयर अलग--सन १६४६ में आयर ने 
वे देशिक सम्बन्ध सूचक कानून रह कर दिया | यह सम्बन्ध इतना ही 
था कि जत्र तक आयर राजदूत या व्यापारूदूरता का नियुक्ति और अन्तरा 
ट्रीय समझे तो के लिए इंगलेड के भादशाह का मान्यता देता रहें, तश्र 
तक बादशाह आयर को और से उक्त कतव्य को पूरा करता रहें। 
ग्र4 इस प्रणाली का अन्त हो राया है आर बादशाह के स्थान पर 
आयर का प्रधान हो उक्त काये करेगा । आयर अत्र राष्ट्रमंडल का 


तर 


सदस्य नहीं है, वह पूणातया सावंभीम सत्तायुक्त राष्ट्र हैं । 


आयर ओर राष्ट्रमंडल का सम्बन्ध; एक नयी पद्धति 
-- इससे एक नयो पद्धति स्थापित की गई । श्रायरिश प्रधान मन्त्री 
श्री कास्टोलो के प्रस्ताव के अनुसार आयर का सहयोग ओर सम्पर्क 
राष्ट्रमणडल से बना रहेगा वह ब्रिटिश नागरिकों को अ्रपने नागरिक 
मानेगा | इसी प्रकार इंगलइ आवरिश नागरिको को अपने नागरिक 
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मानेगा | इससे ब्रिटेन-स्थित आवरिशों को भावी नागरिकता की समस्था 
हल हो जायगी | आयर में ब्रिटिश नागरिक, और इंगलंड में आय- 
रिश नागरिक विदेशा। नहीं माने जायेंगे | ब्रिटिश प्रधान मन्त्र श्री एटल। 
ने आयर के इस दृष्टिकोण को स्वोकार कर लिया हैं। इस प्रकार उत्त 
मध्यम मार्ग को हू ढ़ निकाला गया हैं, जिससे राष्ट्र मंडल के अन्तगेत 
पूर्ण सावभोम राज्यों का अ्रस्तित्व बना रह सकता है । 


राष्ट्रमणड ले के अंग--..प्रमएडल के अन्तर्गत अत्र ब्रिटिश 
संयुक्त-राज्य के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रदेश हैं :-- 
( १ ) ख्वराज्य-प्रात्त उपनिवेश--केने डा, दक्षिणी अक्रोका का यूनियन, 
आस्ट्र लिया, और न्यूज,लड । 
(२ ) स्वाधान राज्य--भारत, पाकिस्तान, श्रोर सोलोन (लंका) | 
इनका ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध है, तथा इनकों शासनपद्धति 
केसी है, इसका आगे क्रमशः विचार किया जायगा | 


राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद--कुछ वर्ष पहले, जब्र कि 
राष्ट्रमंडल को श्रिटिश साम्राज्य कहा जाता था, राजनोतिशोां के सामने 
यह प्रश्न था कि क्या स्वराज्य-प्रान प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य से अपना 
सम्बन्ध तोड़ सकते हैं । ब्रिटिश सरकार इसका ठांक-ठ।क जवाब देने से 
बचता रहा | सन्‌ १६३० के साप्राज्य-सम्मेलन ने भी इस विपय में कुछ 
निश्चय नहीं किया | सन्‌ १६३३ मे आयरिश फ्रो-स्टेट सरकार से इस 
बात का साफ उत्तर चाहा कि यदि आयरिश जनता ब्रिटिश कामनवेल्थ 
से अपना सम्बन्ध तोड़ने का फेसला करे तो क्या वह युद्ध या श्राक्रमण 
की कार्रवाई समझ जायगी | ग्रेट ब्रिटन ने बड़ी चतुराई से कहा कि 
बह ऐपे प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता, जो जिलकुल मनगढ़ंत या 
कल्पनात्मक है, और इसीलिए जत्र तक असल में संकट मौजूद न हो, 
' बह यह नहीं बतला सकता कि वेसा “होने की दशा में उसका क्‍या रुख 
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होगा | साधारण तोर से स्वराज्य-प्राम्त प्रदेशों को जिस राजनेतिक या 
आधिक अधिकार को ग्रावश्यकता प्रतात होतो है, उसके उपयोग 
में ग्रंट ब्रिटन न बाधक नहीं होता; और ये प्रदेश साप्राज्य में बने रहने में 
अपनी कोई हानि नहीं समझते | 

गत्र त्रिटिश साप्राज्य ने राग््मगदल का नाम ग्रहण कर लिया तो 
पूर्वोक्त प्रश्न का रूप यह होगया कि क्‍या कोई स्वराज्य-प्राम प्रदेश रा:- 
मण्डल से सम्बन्ध विच्छेद कर सकता हैं | इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से 
नहीं कार्य से मिव गया है। पहले कहा जा चुका है कि आयर ने 
राष्ट्रमणडल से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया हैं। उसका यह काय युद्ध या 
आक्रमण की करवाई नहीं समझो गई । राष्टरभडल का अंग न रहनेपर 
भी आयर का उससे सम्पक ओर सहयोग बना दुआ्रा है । 


सोलहवाँ परिच्छेद 
स्व॒राज्य-प्राप्त उपनिवेश ओर ब्रिटिश सरकार 


ग्रब हम इस जात का विचार करेंगे कि राष्ट्रमएडल के स्वराज्य-प्राप् 
उपनिवेशों का श्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध हैं । 

गवनंर-जनरल ओर गवनेर--न्यूजीलेंड ने अपने गवर्नर: 
जनरल को ओर न्यूकाउं इलेंड ने अपने गवनरको, पहले की तरह ब्रादशाह 
के एवं ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रखा हैं। शेष तांन उप- 
निबेशा में गवर्नर जनरल का वहों स्थान है, जो बादशाह का इंगलंड की 
शासन-व्यवस्था में है; वह बादशाह का प्रतिनिधि है, न कि ब्रिटिश 
सरकार या उसके किसी अ्रंग का | 

[ ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केनेडा ओर दक्षिण 
अफ्रीका में हाई-कमिश्रर ओर अ्रास्ट्र लिया में 'रेप्रेजेटेटिका रहता 


है। | 
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अगर ब्रिटिश सरकार और राष्ट्रमए्डल के स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों 
को सरकारों में जो पत्र-व्यत्रहार होता है, वह प्रधान मन्त्रियों द्वारा होता 
है, न कि गवनर-जनरल द्वारा । गवर्नर-जनरल को मुख्य-मुख्य सरकारी 
कांगजों को कापी भेज दी जातो है, उसे प्रतन्धकारिणों सभा के निश्चयों 
की सूचना उसो प्रकार दो जातो है, जिस प्रकार इंगलेड के बादशाह को 
वहों के मंत्रिमए्डल के निश्चयों को । 

गवनर-जनरल सोधा बादशाह से पत्रध्यवहार कर सकता है। उसे 
बादशाह नियुक्त करता है, परन्तु नियुक्ति ख्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश को 
सरकार की इच्छा के अनुसार ही को जाती हैं। गवनेर-जनरल का 
कायकाल साधारण तौर से पाँच या छः साल होता है। इस बीच में 
उसके वेतन में कमी नहीं की जाती । 

आस्ट्र लिया के छः प्रान्तों में से हरेक के लिए गवनर की नियुक्ति 
भी बादशाह द्वारा होतो है। इनकी नियुक्ति बादशाह ब्रिटिश सरकार के 
परामर्श के अनुसार करता है | 

संधि और युद्ध; विदेश नीति -- जत्र कोई स्वराज्य-प्राम उप- 
निवेश राष्ट्रमरडल के बाहर के देश से संधि करना चाहता है तो उसे इस 
धात का अ्रच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि इसका राष्ट्रमण्डल के 
दूसरे हिस्सों की सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, और, 
जिन सरकारों से उस संधि का सम्पन्ध आता हो, उन्हें उसकी सूचना दे 
देनी चाहिए, जिससे वे इसके विषय में विचार कर सके । इस प्रकार 
की सूचना पानेवालो हरेक सरकार का कत्तव्य है कि वह जहाँ तक 
हो सके, जल्दी उस संधि के सम्बन्ध में अपना विचार जाहिर करे | जब्र 
तक कि संधि का प्रस्ताव करनेवाली सरकार को दूसरी सरकारों के 
विरोध की सूचना न मिले, वह यह मानते हुए अपनी करवाई जारो रख 
सकतो है कि संधि आम तौर से सन्न को मान्य है। तो भो दूसरी 
सरकारों पर किसी प्रकार का बंधन डालने वाली बात करने से पहले 
यह आवश्यक है कि उनकी साफ रजामन्दी ले ली जाय | यदि सूचना 
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पानेवाली कोई सरकार संधि के बारे में विशेष विचार करना श्रावश्यक 
समझे तो वह इसके लिए अपना प्रतिनिधि नियत करदे। ऐसे प्रति- 
निधिया से विचार-विनिमय ओर समझीते के बाद संधि का मसविदा 
तैयार किया जाता है, और उस पर उक्त उपनिवेश का, बादशाह द्वारा 
नियुक्त प्रतिनिधि हस्ताक्षर करता है। इसके बाद संधि करनेवाले 
उपनिवेश की सरकार अपनी पालिमेंट की सलाह से उस पर अ्रपनी 
मंजूरी देतो है | तत्र वह संधि अमल में आती है | इसमें थ्रेटिश सरकार 
कोई हस्तक्षेप नहीं करती । 

जब्र कोई स्वराज्य-प्राम उपनिवेश दूसरे स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश 
या उपनिवेशों से संधि करना चाहता है, या संधि का विषय ऐसा होता 
है, जिसका सम्बन्ध राष्ट्रमएडल भर से होता है तो राप्रमएडल की एकता 
की भावना रखने का प्रयत्न किया जाता है। राष्ट्रमएडल के स्वराज्य- 
प्राप्त उपनि+ श तथा इंगलंड की सरकार उसके सम्बन्ध मे आपस में 
विचार करती है | यदि आवश्यक होता है तो सब सरकारों के प्रतिनिधियों 
की कान्प्ः स को जातो है। काफों सोच-विचार बहस के बाद रुंधि की 
शर्तें तय की जाती हैं | संधि के अन्तिम स्वरूप का निश्चय हो जाने पर 
विविध सरकारां के प्रतिनिधियों के हस्तान्षर होते हैं | पीछ हरेक सरकार 
अपनों-अपनी पाशिमेंट की सलाह से संधि की स्वीकृति देती है । 

यदि ब्रिटिश सरकार किसी देश से संधि करतो हैं तो वह संधि 
राष्ट्रमंडल के किस। स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश की सरकार पर उस समय 
तक लागू नहीं होती, जब्र तक कि उस उपनिवेश की सरकार स्वतन्त्र 
रूप से उस पर अपनो स्वीकृति न दे दे | 

यदि ब्रिटिश सरकार किसो राज्य से युद्ध करे तो रा्रमंडल के किसी 
स्वराज्य-प्राम उपनिवेश के जिए इंगलेंड का पक्ष लेकर उस युद्ध में 
भाग लेना आवश्यक नहीं है| वह चाहे तो तठस्थ रह सकता है। दूसरे 
योरपीय महायुद्ध में आयर ने श्रिटिश राष्ट्रमंडल का अंग होते हुए भी 
जगनी से युद्ध नहों छेड़ा । 
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खराज्य-प्राम उपनिवेश विदेशी राज्यों में अपने स्वतंत्र राजदूत रख 
तकते हैं | उदाहरण के लिए केनेडा का अपना राजदूत वाशिंगटन 
(अमराका के संयुक्त-राज्य) में रहता है । 

वराज्य-प्राम उपनिवेशां को त्रिदेश-नीति सम्बन्धी एक विचार 
करने को बात हिन्दुस्तानियों के वहाँ जाने ओर बसने की है। इसके 
सम्बन्ध में पीछे विचार किया जायगा । 

रक्षा सम्बन्धी नीति--आ्रारम्म में, साम्राज्य के सभो भागों 
की रच्ता के लिए ब्रिटिश सरकार अपनी सेनाओ्रों द्वारा प्रबन्ध करती 
थी | इसमें धारे-घारे परिवतन हुआ । सन्‌ १६२३ और १६२६ की 
साप्राज्य-परिपदों में यह निश्चय हुआ कि सातप्राज्य के प्रत्येक सराज्य- 
प्राप्त उपनिवेश को पालिमेंट अपनी-अपनो सरकार को सिफारिश पर 
यह निश्चय करे कि उसे अपने उपनिवेश की रु्ता के लिए क्या-क्या 
उपाय करने चाहिएँ । अपने यहाँ की भ/तरी तथा बाहरी रक्षा करने का 
मुख्य उत्तरायित्व उस उपनिवेश को सरकार पर है। जहाँ तक सम्भव 
हो, प्रत्येक उपनिवेश में जल-सेना, स्थल-सेना और वायु-सेना को 
उन्नति इस प्रकार की जाय कि उसको व्यवस्था, ट्रं निंग, हथियार, स्टोर 
ओर दूसरा सामान एक ही दड़्ढ का हो, जिससे वह दूसरे उपनिवेशां को 
सेना से; आवश्यकता होने पर शोप्न हो सहयोग कर सके । पहले ब्रिटिश 
साप्राज्य की रक्षा सम्बन्धी मोटी-मोटो बातों का विचार साप्राज्य-परिषद, 
ओर विशेष बातों का विचार सामप्राज्य-रक्षा-कमेंटी करतो थी। अत्र 
ब्रिटिश साप्राज्य का नाम राष्ट्रमंइल हो जाने से उक्त संस्थाओं के नाम 
में तदनसार परिवतन हो जायगा । 

न्याय सम्बन्धी अपील--प्रिवों कौंसिल के सम्बन्ध में, चौथे 
परिच्छेद में कहा जा चुका है | उसकी न्याय-उपसमििति साप्राज्य के कुछ 
भागों के मुकदमों की अन्तिम अपील सुनती है। इसमें स्व॒राज्य-प्राप्त 
उपनिवेशों के भी कुछ न्यायाधीश होते हैं। इन उपनिवेशों में से 
आस्ट्र लिया ने सन्‌ १६०० में अपने शासन-विधान में यह व्यवस्था 
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करी कि वहाँ के विधान सम्बन्धी विपयों में वहाँ का ही हाईकोट अन्तिम 
निणय किया करे | सन्‌ १६०६ में ८क्षिण थ्रफीका ने भी इस दिशा में 
कदम बढ़ा दिया । दूसरे उपनिवेशों के भा बहुत कम समुकदमों की अपोले 
इस उपसमिति म॑ जाती हैं। ये उपनिवेश अपने-अपने शासन विधान 
में इस विपत्र का संशोधन करके, प्रिवो-कॉसिल से अपना सम्बन्ध हटा 
सकते हैं । 

राभष्ट्रमंडल के स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश अब स्वयं अपने भाग्य के 
निर्माता हैं; किसी पर दूसरे का दबाव नहीं है । हरेक उपनिवेश अ्रत्र 
यह खुद निश्चय करता है कि दूसरे उपनिवशों से वह कहाँ तक सहयोग 
करे | इस प्रकार धीरे-बारे, लेकिन त्रड़ी मज़बूतो से, ये अपनो स्वतंत्रता 
बढ़ाते जा रहे हैं । 


सतरहवाँ परिच्छेद 
स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों का शासन 


[(क) केनेडा, (ख) दक्षिण अ्रफ्रीका का यूनियन, (ग) आ्रास्ट्रे लिया, 
आर (घ) न्यूजीलेंड ] 

ग्ंगरेजों के उपनिवेश संसार के जुदाज-जुदा हिस्सों में हैं। सत्र 
उपनिवेशों में से सिफ ऊपर लिखे चार खराज्य पाए हुए हैं ।इन 
उपनिवे शों का कुल क्षेत्रकलल लगभग ७४ लाख वर्ग मील, यानी सारे 
रा्रमंडल के आधे से अधिक है | 

इन उपनिवेशों की शासनपद्धति कुछ उसो दड़ को है, जैसी ग्रे ठ- 
थिटेन कौ; ओर क्योंकि उसका विचार इस पुस्तक के पहले खंड में 
खुलासा तोर पर किया जा चुका है, यहाँ उसके सम्बन्ध में, 
थोड़ में ही लिखा जाता है| इन उपनिवेश' का श्रिटिश सरकार से जो 
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सम्बन्ध है, वह विछले परिच्छेद में व्योरेवार बताया गया है, उसे यहाँ 


दोहराने की जरूरत नहीं | 
(क) केनेडा 


यह उपनिवेश उत्तरी अमरीका का उत्तरी हिस्सा है। यहाँ की 
गोरी जनता उन लोगों की है, जो सतरहवीं सदी में योरप के धार्मिक 
अत्याचारों के कारण यहाँ आए थे। इस उपनिश्श के जुदा-जुदा 
हिस्सों में श्रंगरेज समय-समय पर आकर बसे; कुछ हिस्से युद्ध या सन्धि 
से भी जिटिश साम्राज्य में आए हैं | इस उपनिवेश का कुल क्षेत्रफल 
संतीस लाख वर्गमाल हैं | यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १६४१ की गणना 
के अनुसार एक करोड़ पन्द्रह लाख थी | 

ऐतिहासिक परिचय--योरपीय जातियों में सबसे पहले यहाँ 
आकर बसने वाले फ्रांसीसी थे । अंगरेज़ यहाँ बहुत पीछे, सन्‌ १७१३ 
ई० से आने लगे | उस व फ्रांस ओर इंगलेंड की एक लम्बी लड़ाई 
खतम हुई, और, फ्रांस ने अ्रंगरेज़ों को केनेडा को कुछ ज़मीन और 
न्यूफाउन्डलंड दिया | केनेडा का कुछ और हिस्सा इंगलेंड को कांस 
से, एक दूसरो लड़ाई की सुलह होने पर, मिला । 

केनेडा के उत्तर में अंगरेज़ों का बल अधिक था, ओर दक्षिण 
भाग में फांसीसियों की संख्या विशेष थी। ये लोग आपस में लड़ते 
रहते थे । इसलिए प्रिगिश सरकार ने सन्‌ १८३६ में लाड डरहम 
को यहाँ भेजा कि वह जाँच करके बतलावे कि इन दोनों हिस्सों का 
आपसी मनमोटाव किस तरह दूर हो । लाड डरहम की रिपोर्ट केनेडा 
के राजनेतिक इतिहास में बड़े महत्व की है। केनेडा में उस समय 
जातिगत बेर-विरोध त्रहुत अधिक था, अ्रंगरेज ओर फ्रांसीसी बात-बरात 
में आपस में लड़ते-झगड़ते थे; अज्ञान फेला हुआ था; केनेडा वाले 
उस समय अपने देश की रक्षा करने में भी असमथ थे । यह सब होते 
हुए भी, लार्ड डरहम ने अपनी रिपोर्ट में उदारता और दृरन्देशी से 
जोरदार शब्दों में सिफारिश को कि केनेडा को उत्तरदायी शासन 
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दिया जाय; उसके दोनों हिस्सों को मिलाकर उनका शासन केनेडा की 
पालिमेंट के अधन कर दिया जाय । इंगछड के कुछ राजनीतिश इससे 
सहमत न थे, वे दमन-नांति के पनक्ष मं थ। उनके विचार से सारे 
असंतोीप और विद्रोह का एक ही उपाय था--दमन ओर दण्ड से 
शिक्षा देना । परन्तु केनेडा के, ओर खुद इंग>ोड के सोभाग्य से 
उनको कुछ न चली; ओर, ब्रिटिश सरकार ने लाड डरहम की रिपोर्ट 
स्वीकार कर ली । 

शासनपद्धति--सन्‌ १८६७ ई० में ब्रिटिश पालिंमेंट में, (ब्रिटिश 
उत्तरी अमरीका कानून! पास हो गया । इसमे उन प्रस्तावों को कानूनी 
रूप दिया गया, जो क्यूबेक ( केनेडा ) में भरहुत वादविवाद या बहस 
मुत्राहसे, ओर समभोते के बाद खुद केनेडा वालों ने किए थे | पहले 
पुराना केनेडा (अन्टेरिया अं,र क्यूबेक ), नोवास्कोशिया तथा 
न्यूत्रंजविक एक राज्य में मिलि। पीछे सन्‌ १८७१ ई* में ब्रिटिश 
कोलम्बिया भी इसी संघ में शामिल हो गया । न्यूफाउन्ड लौंड इस संघ 
में शामिल नहीं हुआ । केनेडा की शासनपद्धति १८६७ के कानून के 
अनुसार है, उसमें पीछे समय-समय पर आवश्यक संशोधन हुए हैं । 
ये संशोधन सन्‌ १६३१ तक ब्रिटिश पालिमेंट ने (केनेडा की सरकार की 
इच्छा के अनुसार) किए हैं | केनेडा का विधान सिद्धान्त से संबात्मक, 
कठिनाई से बदलने वाला, और लिखित है । इन बातों में यह संयुक्त राहत 
अमरोका की शासनपद्धति से मिलता है; इंगलंड से नहीं। परन्तु व्यवहार 
में केनेडा की शासनपद्धति त्रेटिश शासनपद्धति की हो नकल हैं । 

संघ-पालिमेंट--केनेडा को पार्लिमेंट की दो सभाएँ हैं:--( १ ) 
सिनेट और ( २ ) कामन्स सभा | सिनेट में ६६ सदस्य होते हैं | ये 
केनेडा को सरकार की सिफ़ारिश पर इंगनेड के बादशाह की ओर से, 
केनेडा के गवनर-जनरल द्वारा जन्म भर के लिए नामज़द किये जाते 
हैं; इसमें शर्त यह होती है कि उनकी उप्र ३० वष से अधिक हो, वे 
विदेशी न हों, और उनमें से प्रत्येक के पास चार दृज़ार डालर श्रर्थात्‌ 
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लगभग बारह हजार रुपय की जायदाद हो। 'स्पीकर' ( अध्यक्ष ) को 
मिला कर १५ सदस्या का 'कोरम” होता है । 


केनेडा के जुदा-जुदा हिस्तां के लिए जानेवाले सदस्यों की संख्या 
कानून से निर्धारित है | गवनर-जनरल को सिफारिश से चार हिस्सों मं 
से हरेक के एक-एक या दो-दो सदस्प और विए जा सकते हैं। इस 
प्रकार सदस्यों में ग्राठ तक वृद्धि हो सकतों है। सिनेट के कुल सदस्यों 
को संख्या १०४ से अधिक नहीं हो सकता । 


कामन्स-सभा की उम्र ग्रकसर पाँच वष होती है| यह जनता की 
चुनी हुईं होती है, इसके सदस्यों के चुनाव के लिए हरेक बालिग स्त्री- 
पुरुष को मत देने का अधिकार है। इसके सदस्यों में से ६४ क्यूबेक 
प्रान्त के होते हैं। यह तंख्या १६३१ की मनुष्य-गणना के आधार पर 
४४,१६८ आदमियां के पीछे एक प्रतिनिधि के हिसात्र से, निश्चित 
की गयी थी । दूसरे प्रान्तों के प्रतिनिधियां को संख्या का जनता से यही 
अनुपात रहता है; और उनकी कुल' संख्या प्रत्येक मनुष्य-गणना के 
बाद होनेवाले निवांचन में बदलती रहतं| है । सन्‌ १६४५ में कामन्स- 
सभा के कुल सदस्य २४४५ थे। सभा का काय चलाने के लिए 
स्पाकर! ( अध्यक्ष ) को मिलाकर कम-से-कम २० सदस्यों को हाज़रा 
ज़रूरी है। 

नोचे लिखे विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार 
सिके संघ-पालिमेंट को है:--व्यापार ओर वाशिज्य, सावजनिक ऋण, 
कर ( टेक्स ) लगाना, डाक, सेना आर देश-रक्षा, म॒द्रा ओर टकसाल 
आदि | खेतों ओर विदेशियों का इस राज्य म॑ आना आदि कुछ 
विपयों का कानून बनाने का अधिकार संघ को भो है, ओर प्रान्तों को 
भी | संघ का अनाया कानून सब  प्रान्तों में लागू होता है; ओर कोई 
प्रात्त इन विषय के सम्बन्ध मे उसो दशा में और उसी सीमा तक 
कानून बना सकता है जबकि वह संघ के कानून से बेमेल न हो.। 
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गवनर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा--यबहाँ के 
लिए गवरनर-जनरल की नियुक्ति इंगलेंड के बादशाह द्वारा होती है । 
उसे अपने काय में प्रिवी कौंसिल से सहायता मिज्तो है | मंत्रिमंडल में 
प्रधान मंत्री के अलावा लगभग २०» मंत्री होते हैं; इनमें से प्रायः एक 
विभागहीन होता है, शेष को अलग-अलग काय॑ सौंपे जाते हैं। मंत्री 
अपने शासन-काय के लिए कामन्स-सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 


प्रान्तीय शासन--केनेडा के नौ प्रान्तों में से हरेक में एक 
लेफ्टिनेन्ट-गवनर रहता है, जो इस राज्य के गवनर-जनरल द्वारा, 
प्रउन्धकारिणो सभा को सलाह से, नियुक्त किया जाता है। आठ प्रान्तों 
में एक-एक, और एक (क्यूबेक) में दो व्यवस्थापक सभाएँ हैं । प्रान्तोय 
मंत्री अपने शासन-काय के लिए प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के प्रति 
उत्तरदायी रहते हैं। प्रान्तीय सरकार उन्हीं अधिकारों का उपयोग 
कर सकती हैं, जो उसे केनेडा की केन्द्रीय सरकार द्वारा मिले हों । इस 
राज्य के पश्चिमोत्तर प्रदेश और यूकोन प्रदेश का शासन कॉौंसिल- 
सहित कमिश्नर करते हैं । 

नीचे लिखे विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार सिफ, 
प्रान्तेय व्यवस्थापक मंडलों को हैः--प्रान्तीय शासनपद्धति का संशोधन 
(लेफ्टिनेंट-गवनंर के पद के विपय को छोड़ कर), प्रान्तीय राजस्व, 
प्रान्तीय अधिकारियों को नियुक्ति और वेतन, प्रान्तीय न्वायालय, प्रान्त 
की सामा के अन्दर को रेल, नहर, तार, साव॑ंजनिक भूमि की विक्रो, 
अस्पताल, आदि । गवनर-जनरल किसी प्रान्तीय कानून को रद कर 
सकता है, पर वह यह काय अपने मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। 


विधान में संशोधन कंसे हो सकता है (--.केनेडा के 

प्रान्तों की शासनपद्धति के संशोधन का जिक्र ऊपर किया जा चुका है । 

सन्‌ १६३१ तक संघ की शासनपद्धति के विषय में संघ-पालिमेंट कोई 

संशोधन नहीं कर सकती थी। ऐसा संशोधन ब्रिटिश पालि मेंट ही करती 
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थी, (बह यह काय केनेडा की पालिमेंट तथा जनता की इच्छा के अनुसार 
हा करती थी) । विधान म॑ इस प्रकार का बन्चन होने का कारण यह था 
कि उसके बनाए जाने के समय यहाँ के केथलिक धममानुयायी फरांसैसियों 
को, अल्पसंख्यक होने के कारण, जातिगत आशंकाएँ थी। इसलिए 
केनेडा की पालिमेंट को विधान-संशोचन का अधिकार नहीं दिया गया 
था | सन्‌ १६३१ से केनेडा की पालिमेंट स्वयं विधान का संशोधन 
कर सकती है । 


(ख) दक्षिण अफ्रीका का यूनियन 
दक्षिण अफोका के यूनियन के चार भाग हैं:--(१) केप-आफ- 
गुड-होप था उत्तम-श्राशा अंतरीप, (२) नेटाल, (३) टद्रांसाल, और 
(४) आरज फो स्टेट । इन चारों का ज्षेत्रफल पौने पांच लाख वर्ग 
मील, और जनसंख्या एक करोड़ बारह लाख है; इनमें योरपियन सिर्फ 
२२ लाख हैं | यूनियन को राजधाना प्रोटोरिया है। [दक्षिण अ्रक्ीका में 

कई अन्य प्रदेश भो हैं; थ॑ इस यूनियन में शामिल नहीं हैं ।] 
ऐतिहासिक परिचय--परदरहवीं सदी के अंत में योरप वालो 
को उत्तमाशा अन्तराप मालूम हुआ, तत्र से वे लोग दक्षिण अ्रफ.का 
में जाने, ओर पीछे धीरे-घारे बहा असने लगे । सन्‌ १६७४० में उत्तमाशा 
अन्तरीप के पास डच लोगों की एक बस्ती बनी थी । सन्‌ १७६४ ई० 
में इस पर अंगरेजों का अधिकार हो गया। डच लोग घरे-धारे 
अफकाका के भीतरों हिस्सा में नेटाल आदि नए उपनिवेश बसाते गए । 
रे ड्च लोग बोअर कहलाते हैं। इनका नई जगहों में अं/र विशेषकर 
नेटाल के मुख्य नगर डरतन में अंगरेज आरा बसे | आखिर, सन्‌ १८४७४ 
३० में नेटाल श्रंगरेजी राज्य में मिला लिया गया। तनत्न अधिकांश 
ब्रोअर लोगों ने पीछे हट कर आओआरेन्‍्ज-फॉ-स्टेट ओर द्रांसवाल के 
प्रजातंत्र राज्य कायम किए, परन्तु इंगलेंड उन पर अ्रधिकार जमाने को 
कोशिश करता रहा | अ्रन्त में आरंज-फ्री-स्टेट सन्‌ १८४८ में, ओर 
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नेटाल १६०२ में अंगरेजा के अव न हो गया | 

इस प्रकार दक्षिण अफाका के चार उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य 
के अन्दर आ गए। सन्‌ १६०६ ई० में आरेन्‍्ज-फो-स्टेट तथा 
ट्रांसवाल को स्वराज़्य मिल गया, और तोन वर्ष थद सन्‌ १६०६ मे 
अनन्‍्तराप उपनिवेश, नंठाल तथा उन दोनों राज्यों को मिलाकर एक 
सम्मानित राज्य स्थापित किया गया | इसका नाम दन्षिण अफ्रीका का 
यूनियन हुआ । 


शासनपद्धति---इस यूनियन की शासनपद्धति सन १६०६ के 
ट क्षिण-अ्रफरीका-कानून के अनुसार हैं। इसे यहां के हा आ्रादमियों ने 
आपस में सोच-विचार और बाद-विवाद करके तय किया था। श्रिटिश 
पालिमंट ने इसमें कुछ परिवतेन किये विना ही, इसे स्वोकार कर 
लिया था | 

सन्‌ १६०६ के बाद, समय-समय पर शासन-विधान में आ्रवश्यकता- 
नुसार संशोघन करते रहे हैं। संशाघन दक्षिणु-अफरोका-यूनियन का 
पालिमंट द्वारा ह। किए जाते हैं । 


यूनियन-पालिमेंट -यूनियन की पार्शिमेंट मं दो सभाएँ हैं:--- 
( १ ) सिनेट और ( २ ) असेम्बली । इनके अधिवेशन केपटाउन में 
होते हैं। सिनेट को आयु दस वष की होती है। इसमें चालीस सदस्य 
होते हैं इनमें से आठ को गवनग्-जनरल और उसकी कॉसिल नामझद 
करती है; इन ग्राठ सदस्यों में से चार खासकर इसलिए लिए जाते हैं 
कि उन्हें गैर-योरपियन जातियों की आवश्यकताओं श्र इच्छाओं का 
ज्ञान हो । शप ३२ सदस्या का निर्वाचन प्रास्ताव व्यवस्थापक मंडलों 
की संयुक्त सभा द्वारा होता है। प्रत्येक प्रान्त का व्यवस्थापक मंडत्न 
आट-आठ सिनेटरा (मिनेट के सदस्यों) का चुनाव करता है| योरपियन 
तिटिश प्रजा के आदमा ही चुने जा सकते हैं। सदस्य बनन के लिए 
उम्मेदबार कम-से-कम तीस बष का होना चाहिए, उनमें किसी प्रान्त के 
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निर्वाचक बनने की योग्यता होनो चाहिए। उसके लिए यह भी 
आवश्यक ६ कि वह दक्षिण-अफ्रीका के यूनियन में पाँच व रहा हो, 
आं।र उसके पास कम-से-कम पाँच से पोंड की जायदाद हो । कोरम 
बारह सदस्यों का होता है । 

सन्‌ १६३६ के नेटिव-प्रतिनिधित्व कानून से यह व्यवस्था की गयी 
कि सिनेट में चार सदस्य मूल निवासियों की ओर से चुने जाया करें, 
प्रत्येक प्रान्त का एक-एक प्रतिनिधि हो | इस तरह चुने हुये सिनेटरों 
का काय-काल पॉच-पाँच व होगा | उनमें उन्हीं योग्यताशं का होना 
आवश्यक है, जो दूसरे निर्वाचित प्रतिनिधियों में होती हैं । 

असेम्बली में, १६३६ की मनुष्य-गणना के सम्बन्ध में नियुक्त 
कमीशन की सिफारिश के अनुसार, १५.० सदस्य हैं; जिनमें प्रान्त के 
सदस्यों की संख्या इस प्रकार है--उत्तमाशा अन्तरोप ५६, नेटाल १६, 
ट्रान्सवाल ६०, आरंज फ्री स्टेट १५। इक्कीस वर्ष से अधिक आयु के 
हरेक व्यक्ति ( पुरुष या स्री) को मताधिकार है। सदस्य योरपियन 
त्रिटिश प्रजा के ही हो सकते हैं, जिनमें निर्वांचक की योग्यता हो, और 
जो यूनियन में पांच वर्ष रहे हों । अरसेम्बल। को आयु पांच वर्ष होती 
है। केप के नेटिव नि्वांचकों को असेम्बली के लिए तोन अतिरिक्त 
सदस्य चुनने का अधिकार है, ये सदस्य पाँच वपष तक बने रहते हैं; चाहे 
इस बीच में अ्रसेम्नली भंग हो क्‍यों न हो जाय । असेम्बली में कोरम 
तोस सदस्यों का होता है । 

दोनों सभाओं के हरेक सठस्य को राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती 
है | एक सभा का सदस्य दूसरी सभा की सदस्यता के लिए निर्वाचित 
नहीं हो सकता । परन्तु मन्त्री उस सभा में भी उपस्थित हो सकता तथा 
भाषण दे सकता है, जिसका वह सदस्य न हो; हाँ, वह श्रपना मत 
उसो सभा में दे सकता है, जिसका वह सदस्य हो । नांचे लिखी बातों 
से आठटमी मेम्ब्री के लिए अ्रयोग्य माने जाते हैं:---(१) कोई ऐसा 
सरकारी पद ग्रहण करना, जिससे आ्रामदनी होती हो ( इसमें कुछ 
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अपवाद हैं ), ( २) दिवालिया होना, (३) घोर अपराध, और (४ ) 
पागलपन । 

घन सम्बन्धी कानूनों मसमविदं। का विचार असेम्बली में ही शुरू 
होता है; सोनेट उसमें परिवतन नहीं कर सकती | यदि श्रसेम्पली में 
कोई कानूनो मसबिदा दो बार स्वीकार हो जाप श्रीर सिनेट उसे 
अस्वीकार कर दे तो गवनर-जनरल उसे दोनों सभाओ्रों के संयुक्त 
अधिवेशन में पेश करेगा, और उसमें जो निणय होगा, उसके अनुसार 
कानून बनेगा | 

सन्‌ १६३६ के कानून के अनुसार एक नेटिव प्रतिनिधि कॉंसिन 
बनायी जातो है, इसमे २२ सदस्य होते हैं :--छः सरकारी; चार नाम- 
जद, जो गवनर जनरल द्वारा नियुक्त हो; और बारह निवाचित, जिनमें 
से तीन-तीन सदस्थ प्रत्येक प्रान्त के होते हैं। इस कौंसिल का कार्य 
नीचे लिखे विषयों का विचार करना और उन पर श्रपनो सम्मति देना 
हैः--(१) कोई कानूनों मसविदा, जहाँ तक उसका सम्बन्ध नेटिव 
जनता (मूत्र निवासियों ) से होा। (२) काई विपय, जा मंत्री इस 
कोंसिल के पास भेजे | (३ ) कोई विपय, जिसका व्यापक रूप से 
नेटिव लोगों से सम्बन्ध हो | 


गवनर-जनरल ओर प्रबन्धकरिणी सभा--यूनियन का 
गवरनर-जनरल इंगलेंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता हैं । उसका वेतन 
यूनियन के कोष से दिया जाता है। वह प्रतन्धकारिणों सभा को सलाह 
से काम करता है। उसमे, सन्‌ १६४५ में, प्रधान मंत्री सहित १२ मत्रो 
थ, जिनमें से एक मंत्री नेटिव जनता सम्बन्धी विषयों के लिए था। 
मंत्रियों को नियुक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा, वारविमेंट के सदस्थों में से, 
होती है| प्रधान मंत्री को ३४०० पोड दूमरें मन्त्रियों की २४०० पड 
बार्पिक वेतन मिलता है | 


प्रान्तीय शासन यूनियन के चारा प्रान्तों में एक-एक 
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एडमिनिस्ट 2२ ( शासक ), एक-एक व्यवस्थापक परिषद, तथा एक-एक 
प्रन्‍्चकारिग। कमेंड। होता हैं। प्रान्त का शासन एडमिनिस्ट्र टर के 
नाम से होता है, उसे गवनरजनरल पाँच बंप के लिए नियुक्त करता 
है | व्यवस्थापक परिषदा का आय पांचन्योच वष होता है, व अपना 
सभापति अपने सटम्या में से निवाबित करता हैं। उनके सदस्यों को 
संख्या इस प्रकार ह:--उत्तमाशा अ्रन्तराप ४८, नटाल २५, द्रॉसवाल 
६४, आरंज-फ्र-स्टट २५। इन मदस्या का निर्वाचन उसी पद्धति से 
होता हैं, जसे पालिमंट के सदस्यों का; परन्तु यह प्रतित्रन्ध नहीं हैं कि 
व योरपियन हो हा | केप के नेटिव निवाचका को प्रान्तोय व्यवस्था4क 
परिषद के लिए दो सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार हैं। प्रत्यक 
प्रान्ताय प्रभन्धकारिण। कमेटा म॑ चार-चार मंत्री होते हैं, उसका सभा- 
पति एडमिनिस्ट्र टर होता है। मंतियां का निबरांचन व्यवस्थापक परिपदे 
करतो हैं। यह झावश्यक नहीं है कि ये मन्त्री अपने-अपने प्रान्त को 
व्यवस्थापक परिपद्‌ के सदस्य हा; उससे बाहर के भो आदमा मन्‍्त्री चुने 
जा सकते हैं | 

प्रान्ताय व्यवस्थापक परिषद अपने क्षेत्र सम्बन्धी ऐसे ही ग्राडि- 
नेन्स बना सकता हैं, जो यूनियन-पालिमेंट के कानून से बेमेल न हा । 
उनके शआाडि नेन्स। का गवनर-जनरल रहू कर सकता हैं । 

विधान में संशोधन कस हो सकता है १-- यूनियन की 
परालिमंट निधारित नियम के अनुसार, विवान मं संशोधन कर सकती 
हैं। संशोधन सम्बन्धा कानून का मसविदा पालिंमेंट की दोना सभाओं 
के संथुक्त अधिवेशन में पास होना चाहिए; उनके तोसरें बाचन के 
समय दोनों सभाग्र। के कुल सदस्वा में से कम-से-कम दो-तिहाई उससे 
सहमत होने चाहिएँ | 


(ग) आस्ट्रेलिया 


आस्ट्र लिया महाद्वीप अपने आकार में भारतवष से भी जड़ा है | 
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इसका क्षेत्रल लगभग तीस लाख वगमील है । परन्तु इसका अधिकांश 
भाग गेर-आबाद है, इसकी कुल जनसंख्या लगभग पिछुत्तर लाख है। 
आएस्ठ लिया छः प्रान्तों का मिलकर बना हुआ संघ है । 
ऐतिहासिक परिचय -“:आस्ट्र लिया के उत्तरी किनारे को खोज 
१६०६ में, सबसे पहले डच लोगों ने की थी | सतरहवीं सदी के अन्त 
में अंगरेज़ भी वहाँ गए । परन्तु सबने यहो कहा कि भूमि बंजर है, और 
मूल निवासो भंगड़ालू हैं। इसलिए बहुत समय तक खोज का काम 
बन्द रहा | इस बीच में डच लोगों की सामुद्रिक प्रभुता जाती रहो। 
अन्त में केप्टेन कुक नामक अ्रंगरेज १७६८ में वहाँ पूर्वी किनारे 
की ओर पहुँचा । उसने खत्र दी कि यहाँ को भूमि उपजाऊ तथा 
बसाने योग्य है । 
सन्‌ १७८३ ई० में अमरीका के संयुक्त-राज्य कद्दे जानेवाले उप- 
निवेश ब्रिटिश साम्राज्य से अ्रलग हो गए थे। इस घटना से अंगरेजों 
का ध्यान आस्ट्र लिया को तरफ खास तौर से गया । बात यह थी कि 
अब्र तक केदी, या अपने देश से निकाले हुए अ्रंगरेज, अमरीका भेज 
दिए जाते थे, पर श्रत्र वहाँ के लोगों ने उन्हें लेना अस्वीकार कर 
दिया । ये केदी या निर्वासित व्यक्ति अ्रकसर व॑ लोग होते थे, जो अपने 
स्वतन्त्र धामिक या राजन तिक विचारों के कारण अपराधी समझे जाते 
थे | इन्हें रखने के लिए ब्रिटिश सरकार अप ऐसो भूमि चाहतो थी, 
जो ऐसी उपजाऊ हो कि इन्हें खाने का सामान मिलने में कठिनाई न 
हो, अंर जो इतनी दूर हो कि ये वहाँ से जल्दी इंगलेंड न आसके | 
ये दोनों बातें आस्ट्र लिया में पूरी हो सकतो थीं। इसलिए सन्‌ १७८८ 
ई० में इन अपराधियों का जहाज यहाँ भेज दिया गया । इन्होंने इसे 
अपना देश समझा ओर ये उसकी उन्नति में लग गए। पीछे इनके 
आन्दोलन से, १८४० में इंगलड ने यहाँ दूसरे अपराधियों को भेजना 
बन्द कर दिया | इस समय के आसपास यहाँ सोने की खानें मिलजाने 
से देशोन्नति बहुत तेजी से हुई । * 
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शासनपद्धति- “रथ रे-धीरे आस्ट्र लिया के रहनेवाले योरपियनों 
ने उत्तररायी शासन की माँग पेश की और उसके लिए आन्दोलन 
किया | सन्‌ १८४१ ई० में--न्यूसाउथवे ल्स, विक्टो रिया, दक्षिण-श्रास्ट्र - 
लिया, और टसमानिया ने, जो श्रच्छी तरह संगठित होगए थे, मिलकर 
अपनी शासनपद्धति का मसविदा तैयार किया | ब्रिटिश पालिमेंट को 
इसे स्वीकार करना पड़ा | पीछे १८४६ में क्वीन्सलेंड को, और १८६० 
में पश्चिमी आस्ट्रे लिया को उत्तररायी शासन दिया गया। पहले ये 
उपनिवेश सीमा आदि के लिए आपस में झगड़ा कर बेठते थे। अन्त 
में इन सबने एक संघ बना लिया ओर उसको शासनपद्धति सन्‌ १६०० 
ई० में ब्रिटिश पार्लिमेंट से स्वीकृत कराली । तब से यहाँ उस वर्ष के 
पालिंमेंट के कानून के अनुसार, शासन होने लगा। उसके बाद समय- 
समय पर शासन-विधान में आवश्यकतानुसार संशोधन होते रहे हैं । 
संशोधन श्रास्ट्र लिया की कामनवेलथ की पालिमेंट के ही कानून द्वारा 
हुए हैं | विधान में इस बात की व्यवस्था है कि आस्ट्रे लिया के संघ 
में कोई नया प्रांत बन सके या शामिल किया जा सके। 

सथ पालिमेंट--पूरे आएस्ट्र लिया (कामन+ ल्‍थ) सम्बन्धी कानून 
बनाने का अधिकार संघ-पालिमेंट को है। इसमें इंगलेंड के बादशाह 
के प्रतिनिधि के रूप में गवनेर-जनरल होता है। उसके अलावा पालिं- 
मेंट में दो सभाएँ हैं:--(१) सिनेट, और (२) प्रतिनिधि-सभा (हाउस- 
आफ़ रेप्रेज़ टेटिवुज) | सिनेट में आस्ट्र लिया के सब्र (छः) प्रान्तों 
से हरेक के छुः-छः, इस प्रकार कुल छत्तीस सदस्य होते हैं, जो छः वर्ष 
के लिए चुने जाते हैं। प्रान्त के करीब आधे सदस्यों का नया चुनाव 
हर तीसरे वर्ष होता है। सिनेट अपने सदस्यों में से एक को अपना 
सभापति निवाचित करती है। कोरम एक-तिहाई सदस्यों का 
होता है। 

प्रतिनिधि-सभा में लगभग ७५४ सदस्य होते हैं। आस्ट्रेलिया के 
हरेक प्रान्त के ब्रतिनिधि, आजादी के अनुपात से, लिये जाते हैं | 
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आात्रादी में ग्रन्तिम मनुष्य-गणना या मंद मशुमारी का विचार किया 
जाता है, और मूल निवासियों का हिसात्र नहीं लगाया जाता | जो 
प्रान्त शुरू से ही शामिल हैं, उनमे से किसी के पाँच से कम प्रतिनिधि 
नहीं लिए जाते | प्रतिनिधि-सभा का नया संगठन करोत्र तान साल बाद 
होता हैं| वह अपने एक सदस्य को सभापति चुनतों है। कोरम एक- 
तिहाई सदस्यों का होता हैं । 

पालिमेंट की दोना समाओ्रो का हरेक संदस्थ जन्म से श्रिटिश प्रजा 
का आदमा होना चाहिए, ग्रथवा उसे ब्रिटिश मंयुक्त-राज्य था 
आस्ट्र लिया के किसी प्रान्त की नागरिकता मिले कम-से-कम पाँच साल 
का समय हो जाना चादहिए। उसमे ( वह पुरुष हो या स्त्री ) कालिंग 
होने के अलावा निबाचक होने की योग्यता होनी, और उसका 
आस्ट्र लिया म॑ं तोन साल रह चुकना श्रावश्यक है ' यदि संघ-पालिमंट 
का कोई सदस्य आस्ट लिया के किसी प्रान्त की परालिमेंट का मम्भर 
हो तो उसे संघ-पालिमंट मे भाग लेने से पृष वह मम्बरी छोड़ देनी- 
चाहिए | मूल निवरासिया (नंटिव) का छोड़कर बाकी संत्र आलिग स्त्रो- 
पुरुषों को मताधिकार हैं । 

घन सम्बन्धा कानूनी मसब्रिदां पर विचार करने का काय प्रतिनिधि- 
सभा में ही हो सकता हैं, सिनेट में नहीं। सिनेट उसमे कोई संशोधन 
नहीं कर सकती। यादि प्रतिनिधि-्सभा किसा कानूनी मसविदे को दो 
आर स्वीकार करले और सिनंट उसे अम्वीकार कर तो गवनर-जनग्ल 
दोनों सभाओं को भंग कर सकता हैं। यदि नए निवाचन के बाद फिर 
भा प्रतिनिधि-सभा उस मसबिदे को स्वीकार करें ओर सिनेंट अम्वीकार, 
तो दानों सभाओ्रों का संयुक्त अधिवेशन होता है, और उसके निशय के 
अनुमार काम होता है । 

संघ-पालिमंट को खासकर नोचे लिखे विपया के कानून बनाने का 
आधिकार हैः--व्यापार, जद्दाज चलाना, राजस्व, मुद्रा, वर्किंग, रक्ता, 
विदेशा सम्बन्धी विधय. डाक. तार, मंद मशमारी, तोल, माप. रेल. 
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ऐसे श्र द्योगिक विषयों के ऋझगड़े निपटाना जिनका क्षेत्र एक प्रान्त की 
सोमा से बाहर हो, और देश की हालत जाहिर करने वाले आंकड़े 
(स्टटिस्टिक्स) | इन्हें छोड़कर, शेप सब विपया के अपने-अपने न्षेत्र 
सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार प्रत्यक प्रान्त को हैं। अगर किसो 
प्रान्त का कोई कानुन उस विषय के संघ-कानून से मेल न खाता हो, 
तो संघ्र का कानून मान्य होता है । 


गवन र-जनरल और प्रबन्धकारिणी समा--्रास्ट्रे लिया 
का गवनर-जनरल इंगलंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता है। बह 
प्रबन्धका रिणी सभा की सलाह से काम करता हैं, जिसमें अ्रकसर सात 
से ग्यारह तक मंत्री होते हैं। मंत्री प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों में से लिए 
जाते हैं, अ।र उस सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 

प्रान्तीय शासन--द्रास्ट्रे लिया में छः प्रान्त हैं । हरेक प्रान्त 
में बादशाह द्वारा निथुक्त एक गवनर रहता हैं, जो गवनर-जनरल के 
ग्रधीन नहीं होता । क्वीन्सलेंए्ड म॑ एक हो व्यवस्थापक सभा है: इसे 
छाड़कर अन्य प्रान्ता में दोनदी व्यवस्थापक सभाएँ हैं, जिन्हें अ्पने- 
अपने धरान्त के लिए कानुन बनाने तथा कर या टक्‍्स लगाने का अ्रति 
कार हैं | मताधिकार प्रत्येक ब्रालिग म्त्रा-पुरुष को है । 


इस शासनपद्धति की विशेषताएँं--यहां की शासनपद्धति 
की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ ये हैंः--- 

१--पालिमंट की दोनों सभाओ्रों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक 
प्रालिग पुरुष-सत्री को मताधिकार है | 

२-प्रास्तों के गवर्नर इंगलेंड के बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते 
हैं, और वे उससे सीधा सम्बन्ध रखते हैं | 

३--संघ-सरकार को बे ही श्रघ्रिकार प्राप्त हैं, जो उसे कानुन द्वारा 
दिए गए हैं, शेष सत अधिकार प्रान्तीय सरकारों को प्राम हैं । 

४-- प्रबन्धकारिणी सभा पूरे तौर से प्रतिनिधि-सभा के प्रति 


स्व॒राज्र्य-प्राप्त उपनिवे शों का शासन ११५ 


उत्तरदायी है । 

५---शासनपद्धति को, यहाँ की पालिंमेंट का बहुमत, अ्रथवा 
प्रतिनिधि-सभा का बहुत भारी बहुमत होने पर, निर्वाचक श्रासानी से 
बदल सकते हैं । | 


विधान में परिवतन केसे हो सकता है १-...विधान- 
परिवर्तन सम्बन्धी कानूनी मसविदा पालिमेंट की दोनों सभाश्रों में साफ 
बहुमत से पास होना चाहिए । दोनों सभाश्रों द्वारा पास होने के कम-से- 
कम दो, और अधिक-से-अधिक छुः मदीने ब्राद उस पर हरेक प्रान्त 
के निर्वांचकों के मत लिए जायँगे | यदि उस मसविदे को कोई सभा दो 
धार स्वीकार करले श्रोर दूसरी सभा उसे अश्वीकार करे तो भी 
गवनर-जनरल उस मसविदे के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रान्त के निर्वांचकों 
का मत ले सकता है। यदि ज्यादातर प्रान्तों में निर्वाचकों का साफ 
बहुमत उस मसविदे के पक्ष में हो, श्रोर मत देनेवाले सब नि्वाचकों 
का भी बहुमत उसके पक्त में हो तो गवनर-जनरल उस पर बादशाह की 
स्वीकृति लेता है, और वह कानून बन जाता है। 

(घ) न्यूजीलेंड. 

इसमें दो द्वीप हें--उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप । यह श्रास्ट्रे - 
लिया के दक्षिण-पश्चिम में है | इसका क्षेत्रफल एक लाख व मील से 
अधिक है। मनुष्यगणना हर पांचवें साल होती है। सन्‌ १६४४ की 
गणना के अनुसार यहाँ की आत्रादी १७ लाख है। यहाँ के मूल 
निवासी 'माओरो? कहलाते हैं, उनकी संख्या ६७,२६३ है । 

ऐतिहासिक परिचय--योरपवालों को न्यूजीलेंड का पता सन्‌ 
१६४२ में लगा था। इसके किनारे की विशेष खोज कप्तान कुक ने 
सन्‌ १७६६ में की | सन्‌ १८३० ई० में यहाँ योरपियन अ्रच्छी संख्या 
में आगए । ये उत्तरी द्वीप में बस गए। १८३६ में फांस वालों ने इस 
भूमि पर अधिकार करना चाहा, पर अंगरेज़ों ने बाजी मारली। ठीक 
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तरह बरस जाने पर, यहाँ के योरपियनों ने स्वराज्य की माँग की । 
त्रटिश पालिमेंट ने सन्‌ , १८४२ में यहाँ पालिमेंट स्थापित करने का 
कानन बनाथा, श्रार पीछे इस कानन में समय-समय पर संशोधन 
किया । आर लिया की भूमि से बअहत फासले पर स्थित होने के कारण 
इस उपनिवेश ने उसके संघ में शामिल होना पसन्द नहीं किया; ओर 
अपनो शासनपद्धति अलग रखी । सन्‌ १६०८ से न्यूजोलंड को पालिमेंट 
खुद ही यहाँ के शासन-विधान में संशोधन करती है । विधान में ऐसी 
व्यवस्था है कि मूल निवासियों सम्बन्धी शासन-प्रत्रन्च, तथा उनके 
ग्रापसी व्यवद्वार में, उनके नियम तथा रीति-रिवाज का ध्यान रखा 
जाय. और, कुछ ऐसे जिले अलग रखे जायें, जहाँ उनके नियम तथा 
रीति रिवाज का पालन हो। लेकिन मूंज निवासियों की संख्या अब 
बहुत कम रह गई है । 

पालिमेंट >यथयहाँ की पालिमेंट ( जनरल असेम्बली' ) में दो 
सभाएँ हैं:--(१) व्यवस्थापक परिषद अथांत्‌ 'लेजिस्लेटिव कोपिल, 
ओर (२) प्रतिनिधि-सभा श्रर्थात्‌ 'हाउस-आफ-रेप्रे जेटेटिव्स! | व्यवस्था- 
पक परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या बदलती रहती है; ये हर सातवें वष 
निवांचित होते हैं । सन्‌ १६४५ में इनकी संख्या ३४ थी । उम्मेदवार 
बनने के लिए किसी जायदाद का रखना आवश्यक नहीं है। 

प्रतिनिधि-सभा में ८० सदस्य होते हैं, जो सवंसाधारण द्वारा तीन 
साल के लिए चुने जाते हैं। इनमें से चार माओरी होते हैं। सन्‌ 
१६१९ से स्त्रियों भी सदस्य हो सकतो हैं | 

प्रत्येक पुरुष और स्त्री, जिसका नाम निर्वाचक-सृची में दज हो, 
सदस्य बन सकती है। योरपियन सदस्यों के निर्वाचन के लिए वे लोग 
मतदाता होते हैं, जो विदेशी न हों, एक साल तक न्यूजीलेंड में, शोर 
तीन महीने निर्वाचन-जिले में रहे हों । कोई व्यक्ति एक से अधिक 
निर्वांचक-सूचियों में अपना नाम दज नहीं करा सकता | माओरियों के 
चारों निवांचन-जिलों में प्रत्येक ब्रालिग माओरो मत दे सकता है| 


स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों का शासन ११७ 


श््रिया को मताधिकार सन १८६३ म॑ मिला ! 

यदि गवनर-जनरल किसा विपय का कानून बनवाना चाहता है, 
तो वह उसका मसविदा पालिमेंट का किसी सभा में भेज सकता हैं। 
इस पर नियमानुसार विचार किया जाता हैं | जब पालिमेंट की दोनों 
सभाओं में किसी कानूनों मसदिदे के सम्बन्ध में मतभेद होता हैं, तो 
गवनर-जनरल द्वारा दोनों सभाश्रा का संयक्त, श्रथिविशन किया जाता 
है । गवनर-जनरल को अधिकार हैं कि वह पार्मिमेंट द्वारा पास किये 
हुए किसी कानून मसविदे का स्वाकार करे या श्रस्त/कार करे श्थवा 
उसे बादशाह की स्वोकृति के लिए रख ह्ोड़े | वह उस ममसविदे में 
आवश्यक संशोधन करके उसे किर पालिमेंट क' सभाश्रा के विचार 
के लिए भेज सकता है ; ऐसा होने को दशा में सभाएँ उस पर 
नियमानुसार विचार करती हैं | 


( पर 

गवनर-जनरल ओर प्रबन्धकारिणी स भा -- गवनरजनरल 
व्रादशाह द्वारा नियुक्त होता है | बढ़ आदशाह का ही नहीं, 
ब्रिटिश सरकार का भी प्रतिनिधि होता है। उसका संयुक्त पद गबवर्नर- 
जनरल ओऔ।र कमांडरनचोफ है। वह आआमतार से प्रजन्धकारिण। सभा 
की सलाह से काम करता है। प्रवन्धकारंणो सभा मे १२ मन्त्रो दोते 
हैं; वे अपने शासन-कार्य के लिए व्यवस्थापक सभा के प्रति उनरदायों 
होते हैं | 


का 


श् डॉ हे 


उत्तरदायी शासनंपद्धति--ब्रिटिश साप्राज्य के स्वराज्य-प्राम 
प्रदेशों की शामनपद्धतियों में कुछ-कुछ बातो में फरक हैं, लेकिन कई 
समानताएँ भा हैं; यथा हरेक प्रदेश में दानदों व्यवस्यापक सभाएँ हैं, 
जिन्हें अकसर सिनेट और प्रतिनिधि-सभा कहा जाता है। धन सम्बन्धी 
कानूनी मसविर्दों के विषय में करात्र-करात्र पृण अधिकार प्रतिनिधि-सभा 
को हा होता है। मंत्रिमएशडल भो इसी सभा के प्रति उनर॒दायों होता 
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हैं | प्रत्येक प्रदेश में उत्तरदाया शासनपद्धति प्रचलित है, इस शामन- 

पद्धति के मुख्य-मुख्य बात ये हैं । 

( १) शामन सम््न्ध' संत काय प्रधान शासक के नाम से किये जाते 
हैं | वह व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदाता नहीं होता, इसलिए 
वह उसके द्वारा हटाया भा नहीं जा सकता । इसे गवनंर-जनरल, 
या गवनर कहते हैं | 

(२ ) उसके काय मन्त्रियों की सलाह से, ओर उन्हीं को जिम्मेवरी 
पर होते हैं | मंत्र। नाममात्र को उसके द्वारा, परन्तु असल मे प्रजा 
प्रतिनिश्रियां द्वाग, आम तार से व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों मं 
से चुने जाते हैं । 

( ३ ) इस प्रकार प्रतिनिधि, अपने निवाचित मंत्रियों द्वारा, देश का 
असल। शासन करनेवाले होते हैं । 

( ४ ) जनब्न प्रतिनिधिसभा का इन मंत्रियां पर विश्वास नहीं रहता, ये 
( यदि व्यवस्थापक मण्दल को बखास्त न करें ) त्यागपत्र दे देते 
हैं, और उनके स्थान पर नये मन्त्रा चुने जाते हैं । 

(५ ) प्रबन्ध करने आर कानून बनाने का शक्ति उस दल के हाथ में 
होती है, जिसका प्रतिनिधि-सभा म॑ बहुमत हो । 

(६ ) व्यवस्थापक मएडल और मंत्रिमंडल अपनी मत-भेद की बातों 
को, न्‍्याय-विभाग के सामने रखे त्रिना हो, तय कर लेते हैं । 


4 हर 2 


संघ-शासनपद्धति जा भिन्न-भिन्न भागों के शासन सम्बंधी अ्रधि- 
कारों के विचार से, कनेद अ्रं।र आपस्ठ लिया मं जो शासनपद्धति 
प्रचलित है, उसे संघ ( 'फिडरल' ) शासनपद्धति कहते हैं। दन्षिण 
अफ्रोका के यूनियन की शासनद्धति के भा कुछ लक्षण इमो से मिनते 
हैं। संघ-शासन वाले राज्य में मारा शासन-सत्ता एक केन्द्राय सरकार 
के अधीन नहीं होतों, तल्कि एक लिखित विचान के अनुसार, केन्द्रीय 
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सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में बटी होती है। व्यापार, युद्ध, सिक्‍का 
आदि जिन बातों का सम्बन्ध सारे राज्य से हो, उनके बारे में नियम 
बनाने का अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल को होता है, और 
उनको अमल' में लाने का काम केन्द्रीय सरकार करती है । प्रान्तीय 
सरकारे' अ्रपने-अपने प्रान्त के विषयों में-मिसाल के तौर पर 
धमं, शिक्षा, उद्योग-घंधों आदि के सम्बन्ध में--स्वाधीन रहती हैं। 
कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनके सम्बन्ध में अधिकार केन्द्रीय एवं 
प्रान्तीय दोनों सरकारों को होते हैं। इन सरकारों के अधिकारों की 
सीमा का निरंय करने के लिए एक प्रधान न्यायालय रहता है, जिसे 
संघ-न्यायालय कहा जाता है । संघ-विधान, संघ में शामिल होनेवाले 
राज्यों का एक तरह का संधि-पत्र होता है, जिसके अनुसार वे अपने 
कुछ अधिकारों को श्रपने अधीन रखते हैं, ओर कुछ को केन्द्रीय सत्ता 
के सुपुर्द कर देते हैं । 

[ इसके खिलाफ, एकात्मक ( 'यूनीटरी? ) शासनपद्धति वाले राज्यों 
में सत्र शासन-सत्ता केन्द्रीय सरकार के अधीन होती है। यदि वह 
उचित समझे तो अपने कुछ अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दे 
सकती है। केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारों के अधिकार घटाने- 
बढाने एवं उनकी संस्था या सोमा में भी परिवर्तन करने का अधिकार 
होता है । ग्रे ट-ब्रिटेन आ्रादि देशों में यह पद्धति प्रचलित है । ] 


अठारहवाँ परिच्छेद 
भारत ओर राष्ट्रमएडल 


“लन्दन समझौता भ्रहिन्सा का चम्रत्कार हे। यांधी जी ने 
हमें बताया हे कि दुश्मन से दोस्ती किस प्रकार की जाता हे, वह 
मी दुश्मनी भूलकर /” -डा० राजेन्द्रग्रसाद 


[ भा-त की शासनपद्धति का वणणन हमारो भारतीय शासन? पुस्तक 
में किया गया है, जिसक्रा अब्र नया (दसवां ) संस्करण प्रकाशित हो 
रहा है। यहाँ इस अध्याय में हम केवल इस बात का विचार करेंगे कि 
भारत खतंत्र प्रजातंत्र होजाने पर राष्ट्रमंडल का सदस्य क्‍यों रहा, तथा 
इस विषय की उपस्थित समस्याएं किस प्रकार हल की गई ।] 

पहले कद्दा जा चुका है कि प्रथम योरपीय महायुद्ध के समय से 
ही श्रिटिश साम्राज्य का ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कहा जाने लगा था, पर इस 
से साम्राज्य-सूत्रधारों की रंगदार जातियों के प्रति बर्ती जानेवाली नीति 
में कोई अन्तर नहीं पड़ा । अफरोका और एशिया के लिए वे साप्राज्य- 
वादी ही अने रहे | एक-एक करोड़ से भा कम आजादी वाले गोरे 
उपनिवेश तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र राष्ट्र माने गए, पर उनतालीस 
करोड़ जनसंख्या वाले भारत को बेसा पद नहीं दिया गया । भारत के 
लिए ब्रिटिश साम्राज्य का नाम बदल कर श्रिटिश राष्ट्रमंडल हो जाने 
का कोई महत्व नहीं था । 


छू थे श्थ *< 
इ्गलंड ओर दुसरा महायुद्ध -- दूसरा यारपोय महायुद्ध आया, 
पुननिर्मांण की बाते चलीं | विश्व-सुरक्षा-सम्मेलन में बड़ो-4ड़ी योजनाएँ 
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बनीं । पर इंगलेंड तथा अ-य बड़े-बड़े राष्ट्रों की उदारता वहीं तक रही, 
जहाँ तक उनके स्वाथ में कोई थाधा न हुई, उन्हें किसी प्रकार का 
त्याग न करना पड़े | ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री चचिल ने महायुद्ध के 
जोर से चलने के समय भी साक-साफ कह दिया था कि मैं साम्राज्य का 
अन्त करने के लिए सम्राट का मन्त्र। नहीं बना हूँ । पर समय बदलता 
रहता है। उसको नकेल सदा किसी चचिल आ्रादि के हाथ म॑ नहीं 
रहतो । सन्‌ १६४४५ के ब्रिटिश चुनाव में महायुद्ध के समय के नेता 
चर्चिल का दल मंत्रिमंडल बनाने में असफल रहा; शासन सत्ता मजदूर 
दल के हाथ में चलो गई । महायद्ध ने इंगलेंड को दूसरी श्रेणो का भी 
राष्ट्र नहीं रहने दिया । 

भारत को स्वाधी नता--इधर भारत श्रपना स्वातंन्य-संग्राम 
सन्‌ १८५७ से चलाए जा रहा था। सन्‌ श्८८४ से यहाँ कांग्र स द्वारा 
ओर सन्‌ १६१६ से अहिन्सावतार म० गांधी के नेतृत्व में काय होने 
लगा । भावुक देश-भक्तों ने आतंक-मार्ग पर चल कर अनोखे बलिदान 
का परिचय दिया । सन्‌ १६४२ में अभूतपू्थ जनक्रान्ति हुईं | इसी 
समय आजाद हिन्द आन्दोलन से नेताजी श्रा सुभाषब्रोस ने देश को 
आजाद करने का बीड़ा उठाया । स्वतंत्रता की भावना नागरिक जनता 
तक ही सोमित न रही, उसने संनिकों में प्रवेश करके ब्रिटिश साप्राज्य 
को गहरा धक्का पहुँचाया । सातप्राज्य-सूत्रधारों में से जो कुछ सोचने- 
समभने वाले थे, उन्होंने जान लिया कि अब भारत पर अ्रधिक समय 
तक हकूमत नहीं की जा सकती। आखिर अगस्त १६४७ में भारत 
स्वतंत्र हुआ ।# हाँ, ब्रिटिश कृटनीतिशञता ने यहाँ के सम्प्रदायवाद का 
लाभ उठाकर इसे खंडित कर डाला, इसके एक हिस्से को पाकिस्तान 

नाम से अलग राज्य बनने दिया | 

के स्वाधीन भारत ओर राष्ट्रमंडल--पराधीन भारत को 
ब्रिटिश साम्राज्य में श्र:र पीछे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में यथेष्ट स्थान प्राप्त 


# देखिए, हमारी भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन; १८४७-१६४७? 
१६ 


श 


१२ राप्रमंडल-शासन 
नहीं था | पर स्वाघीन भारत की अवहलना नहीं की जा सकी, खासकर 
इसलिए कि इसमें एशिया का नेतृत्व करने की क्षमता हैं | इंगलेंद इसे 
अपने संगठन में मिलाने के लिए लालायित हुग्या। पर भारत ऐसे 
संगटन में केसे शामिल हो, जिसका नामही ब्रिटिश विशेषण वाला 
होने से 7ंगलड की प्रमुव॒ता सूचित कर रहा हो | इस विषय में विचार 
किया जाने लगा। आखिर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 
ग्रनूबर १६४८ में ब्रिटिश राष्ट्मंडल के राज्यों के प्रधान मंत्रिया ने 
एक सम्मेलन करके निश्चय किया कि ब्रिटिश राम्रमंडल! में से ब्रिटिश! 
शब्द निकाल दिया जाय और भविष्य में इसे केवल राष्ट्रमंडल कहा 
जाय । इस नाम-परिबतन में उद्द श्य यहा था कि राष्ट्रमंडल के अ्न्तगंत 
आनेवाल सभा राज्यों का पद बरायरा का हैं। उसमें जअिटिश राष्र 
(इंगलड) और उसके उपनिवेशा की प्रमुखता या अगुग्यापन को 
भावना न रहें | सभी राज्य पूर्ण समानता के आधार पर एक दूसर से 
महयोग का भावना के साथ मिले-जुले और एकत्र रहें । 

बादशाह से सम्बन्ध-- भारत के, राष्टरमंटल का सदस्व बनने 
में एक बाबा और भी थी । वह अपनी विधान सभा द्वारा 
स्वतंत्र प्रजातंत्र होने का निश्चय कर चुका था। प्रश्न यह था कि 
वह राष्ट्रमंडइल से किस प्रकार सम्बन्धित हो, जब कि इस संग्धा के 
प्रत्येक सदस्य-रा2 को ( इंगलेंड के ) बादशाह को अबथेनता स्वंकार 
करना और उसके प्रति वफादार होना अनिवाय हो। रा्रमंडल के 
ग्रन्य राज्यों में कोई ऐसा (प्रजातंत्र) नहीं है, जिसे ब्रिटिश बादशाह की 
सत्ता के प्रति भर्ति स्वकार करने में आपत्ति हो। इसलिए अ्रप्रल 
१६४६ में राप्मंइल के प्रधान मंत्रिया का जो सम्मेलन हुआ, उसके 
सामने मुख्य समस्या यह था कि किस प्रकार स्वतंत्र प्रज्ञातंत्र भारत के 
गः मंडल के अन्तगंत संगति बैंटाई जाय । आखिर, इस समस्या का 
#ल निकल आया । भारत के प्रधान मंत्री श्री नेहरू जो की व्यावद्यरिक 
जा तथा रा/मंडल के अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों को भारत का 
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अपने संगठन में रखने की प्रश्न इच्छा से ही यह सम्भव हृश्रा | यह 
निश्चय किया गया कि आदशाट रा्ट्रमंडल के अन्तगत राज्यों के स्वतंज 
सहयोग का प्रतोक मात्र रहें, भारत के किसी आ्ान्तरिक यथा बेदेशिक 
विषय से उसका कोई सम्बन्ध ने रहें । 

राष्टरमंडल समभकाता- -इस विपय में जो सरकारी घोषणा 
लब्दन ओर देहती से प्रकाशित हुई, उसका मुख्य अंश इस प्रकार 
हैः--- 

“राष्प्रमइल के अन्य सदम्य-देशां को सरकार , जिनको राध्मगरल 
की सदस्यता का आधार नहां बदला हैं, इस घोषणा के शर्तों के 
अ्रनुसार भारत को राष्ट्रभगदल का सदम्य रखना स्वीकार करता हैं । 

“ब्रिटन, केनेडा, थआारड लिया, न्यूतील हट, दक्षिगी श्रफ्राका, 
भारत, पाकिस्तान व लंका को सरकार यह घोषणा करता £ किस 
राष्ट्रम्णइल के स्वतन्त्र व समान सदस्यों के रूप मे संगठित सहेगो आर 
शान्ति, स्वतन्त्रता ब उन्नति के लिए एकनदेर्सर के साथ सहयोग 
करते रहेंग । 

भारत का व्यापारिक मामलो म॑ विशेष सुविधाएँ मिलती सटंग॑। | 

उपनिवेश (डोमीनियन) शब्द को अब सदा के लिए हटा दया 
जाएगा । 

राष्ट्रमणडल म॑ भारताय नागरिका को बे सब्र अधिकार मिलत रहगे, 
जौ उन्हें इस ममय प्रात हैं । 

जनतन्त्र बन जाने पर भारत मे ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि के रूप 
मे गवनर-जनरल का पद समास हो जाएगा । 

इस घोषणा का पूण श्रमलता रूप दिया जाने के लिए राष्रमग ड़ लाय 
देशों में कानून बनाने का ग्रावश्यकता नहीं होगा । 

इस घापणा के समय अअटिश मंत्रिमंडल इस समक्तोत का स्वाकार 
कर चुका था। पांछे ब्रिटिश पार्लिमेंट तथा अन्य सदस्य गज्चा ने इसे 
स्वीकार किया । भारत में यहां का विधान सभा तथा कांग्रेस से इसक। 
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म्रीकृति ली गई, जो यहाँ की जनता की स्वाधिक प्रतिनिधि संस्थाएँ हैं । 


भारत राष्ट्रमंडल में क्‍यों रहा यह ठीक है कि सन्‌ 
१६३० मे ब्रिटिश साप्राज्यान्तगंत रहने के विचार का परित्याग करते 
ट्रए नेहरू जो की अध्यक्षता में कांग्रे स ने पूण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास 
किया था, पर पीछे परिस्थितियां मे महान अ्रन्तर हो गया | उस समय 
यह कल्पना नहीं की जा सकती थो कि कोई राष्ट्र पूण स्वाधान होकर 
भा (ब्रिटिश) राष्ट्रमंडल मे रह सकेगा | फिर, सन्‌ १६४७ में जिस तरह 
ग्रगरज स्वेच्छापूबक और शान्ति के साथ शासनाधिकार हस्तान्तरित 
करके भारत से हट गए, उससे पहले की कट्॒ता ओर ज्षोभ कुछ कम हो 
गया । इसके अतिरिक्त साम्यवाद का वेग दत्षिण-पूर्वी एशिया में जिस 
भयंकर रूप से बढ रहा है ओर भारत को सम्पन्न और शक्तिशाली 
राष्ट्र बनाने के लिए पूर्ण श्रौद्योगंकरण की जो ग्रावश्यकता अनुभव की 
जा रही है उस पर विचार रखते हुए हमारी राष्ट्रीय महासभा, राष्ट्रीय 
सरकार तथा चोटी के नेताओं ने ब्रिटन तथा राष्ट्रमणडल के अन्य 
सदृध्या के साथ सहयोग करना स्वीकार किया | 


कुछ शंकाओं का समाधान---राष्ट्रमरडल की सदस्यता के 
विरुद्ध यहाँ खासकर समाजवादियों की श्रानोचना चहुत गम्मोर नही 
है। विचार करने के मुख्य प्रश्न ये हैं कि क्या राष्ट्रमणडल की सदस्यता 
से भारत की किसी भा प्रकार की कुछ हानि हुई है, क्या उससे देश की 
भीतरी या बाहरी स्तरतंत्रता पर कुछ प्रतिउन्‍्च लगता है, और क्या इससे 
भारत की राजने तिक गुटों से अलग रहकर विश्र-शान्ति का प्रयत्न करने 
में कुछ बाधा पहुँचतो है। प्रधान मन्त्रो श्रो० नेहरू जी ने समय-समय 
पर इन शंकाओं का समाधान किया है। आपका कथन है कि हमने 
गुण भ्वतन्त्रता की जो प्रतिज्ञा लो थी, उसका तत्वतः पालन किया गया 
दे, औ।र भारत के सम्मान अ्रर हितों को कोई हानि नहीं पहुनों हैं । 
हमने न कोई गुप्त समके,ता किया हैं, अर न कोई ऐसा जिन्‍्मेदारी 
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स्वीकार की है, जिससे राजनेतिक, आशिक या सेनिक ज्षेत्र में भारत 
को सावभोमिकता या उसके स्व॒तन्त्र भीतरी या बाहरा नीति पर किसी 
तरह का आघात होता हो। भारत सदा पांडित जनता की सहायता 
ओर जाताय भेद-भाव का विरोध करगा, और जब भी आवश्यक 
सममभेगा राष्ट्रमंद्ल से अलग हो जायगा । 

कुछ सत्नना का मत हैं कि भारत को राष्ट्रशडल का सदस्प होने 
की अपेक्षा इंगलंड से सन्थि करता अच्छा रहता। इस विपय में 
राजने तिक क्षेत्रों का विचार हैं कि इंगलेंड से लिग्बित सन्धि करने में 
हानि हा होता | वतमान अ्लिखित सम्बन्ध में लाभ यह हैं कि अब्र 
राष्ट्रमणडल के सदस्य-राष्ट्र, खासकर इंगर्लेड, भारत की जितनी 
सहायता करना चाहें कर सकते हैं, अं।र इससे जितनी सहायता लेना 
चाहें ले सकते हैं | इसके अतिरिक्त वे एक-दूसरे से एक सीमा तक भिन्न 
परराष्ट्रनति का अ्रनुमरण कर सकते हैं । 

राष्ट्रमणडल का सदग्यता के विरुद्ध यह भा कहा जाता हैँ कि 
दक्षिण अफ्रीका आदि में वर्णा-य्रिद्र प को ना|ति बर्ती जाती है, और 
भारताया के प्रति दुब्यबहार किया जाता है। इसका उत्तर यद्द है कि 
गष्ट्मएडल का सदस्य होने से हम अपने प्रवासी भाइयों के हिता को 
अवहेलना नहीं कर रहें हैं; सम्मव हैं, अत्र ग.्मगइल के सदस्वन्यप्ट्रों 
पर अधिक प्रभाव डाला जा सके और उनके वग॒-विद्व प्‌ को हटाने में 
गअधिक सफलता मिले । 

विशेष वक्तव्य--भारत ने ग्रमणदल का सदस्यता स्वीकार 
करके इस बात का आदश उपस्थित किया हैं कि कोई राष्ट्र स्वतन्त्र 
प्रजातंत्र रहते हुए भी राष्ट्रमएणडल का सदम्य बन सकता हैं| इससे 
राट्मणदल के अन्य सदस्य-श ट्रों के प्रजातंत्र होने का मार्ग प्रशस्त दो 
गया हैं, वे भारत का अनुकरग कर सकते हैं। हमे भारतोय प्रजातत्र 
की शक्ति-विकास और उन्नति में विश्वास ग्चना चाहिए। विश्व- 
गजनंति में भारत की घ्थिति जन्दा ही कुछ-से-कुछ होनेवाली है | बह 
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संसार के दो तीन बड़े राष्ट्रों में गिना जायगा । खतंत्र प्रजातंत्र भारत में 
अपना उस्थान करने की असीम क्षमता है। वह अपने नंतिक और 
आध्यात्मिक बल से अन्य राज्यों का पथ-प्रद्शन करेगा। हमें आ्रात्म- 
विश्वास और हृदता से काम लेना चाहिए । 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 
पाकिस्तान 


पाकिस्तान की स्थापना -- पाकिस्तान राज्य का निर्माण 
साम्प्रदायिकता के आधार पर हुथ्रा है। इसके संस्थापक श्रों जिन्ना को 
मान्यता थी कि हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। उनके साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण को ब्रिटिश कूटनोति ने बल दिया ओर सफल बनाया । इस 
प्रकार अगस्त १६४७ से भारत के स्वतन्त्र होने के साथ हो उसका 
मुस्लिम बहुसंखयक भाग जुदा किया जाकर पाकिस्तान! नाम का एक 
ग्रलग राज्य बनाया गया । इस तरह इस पुस्तक के छपते समय यह 
राज्य पूरे दो व का भा नहीं है | 

इस राज्य के भाग, क्षेत्रफल, ओर जनसंख्या-- 
पाकिस्तान के दो भाग हैं। पूर्वी भाग में पूर्वी बंगाल का प्रान्त और 
सिलहट ज़िले का अधिकांश भाग है। मुख्य पाकिस्तान पश्चिम में है । 
इसमें पश्चिमों पंजाब, सिन्‍्ध, बिलोचिस्तान और पश्चिमात्तर सामाप्रान्त 
तथा इस ओर की रियासत हैँ। कुनत पाकिस्तान का ज्षेत्रक्त ३ लाख 
६१ हजार व्गंमोल और आवादों लगभग सादे छः करोड़ है | 

राज्य का आधार, इस्सलाम--इस राज्य का विधान कराचो 
में विधान-परिषद द्वारा बनाया जा रहा है। उसको विशेष बाते अभी 
ज्ञात नहीं हुईं । तथापि यह निश्चित सा है कि यह राज्य इस्लाम पर 
आधारित होगा। ७ माच १६४६ को यहाँ के प्रधान मंत्री ने उक्त 
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परिषद्‌ में एक उद्द श्य प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया था कि पाकि- 
स्तान एक स्वतंत्र सावभाम संघ-य राज्य बनेगा | इसमें जन प्रतिनिधियों 
की इच्छा ही अधिकार और शक्ति का निणय करेगी तथा इस्लाम के 
ग्राधार पर जनतन्त्र, स्वातन्त्य, समानता, सहिष्णुता और सामाजिक 
समता पूण रूप से मानी जायगी। यहां प्रत्येक मुसलमान व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक रूप में अपने चम ओर मान्यताओं का पालन करेगा 
तथा यहाँ अन्‍्प संखयकों को भी अपने धर्मो और मान्यताओं को निभाने 
का अवसर दिया जायगा | 

शासनपद्धति सम्बन्धी अन्य बातें --उक्त प्रस्ताव में आगे 
हा गया है कि पाकिस्तान रियासतों और प्रान्तों का एक संघ होगा। 
जहाँ पर बुनियादों अधिकार, समानम्तर, कानून संगस्द्रण, सामाजिक 
आर्थिक और राजन तिक न्याय तथा विचारने, कहने, मानने, लिखने, 
विश्वास करने, पूजने और संगठन करने की कानूनी ओर नैतिक 
मर्यादा में छूट होगी | 

प्रस्ताव में आगे कहा गया हैं कि राज्य में अल्पसंख्यकों, पिछड़ी 
ओ।र दलित श्रणियों को उचित अधिकार देने की व्यवस्था होगी । यहाँ 
पर न्याय को पूर्ण स्वतन्त्रता रहेंगी और हर संभव उपाय से राज्य की 
रक्षा को जायगो जिससे कि पाकिस्तान की जनता सु्खी और समृद्धि- 
शाली बने तथा मानवता की खुशहाली के साथ पाकिस्तान का विश्व के 
तमाम राष्ट्रों मे सम्मानपूरा स्थान हो । 

राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध--पाकिस्तान राष््रमंडल का सदस्थ-रप्ट्र 
हैं, औ।र इसका ब्रिटिश सरकार से वसा हा सम्बन्ध है, जैसा गापष्रमंडल 
के किसा स्वराज्य प्रात उपनिवश का हैं | यह इंगलेड के प्रति राजभक्ति 
या वफादारी रखता है । 

धार्मिक' शासन-व्यवस्था--ऊपर कहा गया है कि पाकिम्तान 
एक चघामिक! राज्य है। धार्मिक शासन-व्यवस्था अबत्र पुराने ज़माने की 
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चीज़ हो गई है| ग्राजकल यातावात के या आमदरफ़ के साधनों की 
वृद्धि होने से प्रत्यक राज्य में कई-कई धर्मों या जातियों के आडम। 
रहते हैं। उन्हें किसों वास धम को मान्यता देने वाले राज्य में रहना 
रुचिकर या सुविधाजनक नहीं होता। इसलिए संसार में अव् प्रायः 
लोकिक राज्यपद्ध ति ही चालू है 

थधरामिक! राज्य म॑ अल्पसंख्यक समात्र के नागरिक अधिकारों का 
रक्षा को बात चाहे जितनी कही जाय, व्यवहार में वह बहत कम ही हो 
पाती हैं | इस प्रकार श्रल्पर्संखयक नागरिकों को बहुत असुविधाएँ ओर 
कष्ठ रहते हैं | पाकिस्तान में गर-मुस्लिमा के साथ जसा बताव हथा है 
आर होता है, उसका भारत को काफी कटु अनुभव है । बात यहाँ तक 
बढ़ी कि अब्र खासकर पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दुओं को संख्या तदुत ही 
कम रह गई । सिक्‍खों का तो वहाँ रहना असम्भव हो हो रहा है । 

प्रश्न केवल गेर-मुसलिमा का हा नहीं है । पठान भी बहुत अरसन्तुष्ठ 
हैं | वे खान श्रब्दुलगफ्फार खां के नेत्त्व में एक पठानिस्तान को मॉग 
कर रहें हैं। विभाजन के नायक श्रा जिन्ना का पुजारी पाकिस्तान अपने 
ब्रन्दर इस प्रकार विभाजन कहाँ तक पसन्द करेगा, यह समय बताएगा । 
अभो तो उसने इस माँग के जवाब में बादशाह खान को कैद कर 
रखा है। पर इससे आन्दोलन शान्त होने वाला नहीं । सम्प्रदायवाद 
की प्रतिक्रिया सम्प्रदायवाद में होना स्वाभाविक हीं है। साम्प्रदायिक 
कलह न बढ़ने देने का उपाय यही है कि पाकिस्तान एक लोकिक राज्य 
बने, सब्र घर्मों का समान रूप से मान करे, और अपने नागरिकों में 
जाति या धम के आधार पर भेद-भाव न करे | 

समाजवाद या सम्प्रदायवाद हाल में प्रधान मंत्री लिया कत- 
कत अली खां ने यह घोषणा का है कि पाकिस्तान में एक समाजवादी 
प्रयोग हो रहा है | मालूम होता हैं कि पाकिस्तान जहाँ अपनी कृति 
और व्यवहार में 'वार्मिक' राज्य हाकर संसार के मुसलिम राष्रा का 
सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है, वह उसके साथ केवल कुछ जवानों 
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जमाखर्च करके संसार के समाजवबादियों को प्रसन्न करने का अभिलाषी 
है | पर दुनिया इतनो मोल नहीं । पाकिस्तान की उक्त घोषणा का 
निस्सारता साफ ज़ाहिर है। समाजवाद और सम्प्रदायवाद में कभ। मेल 
नहां हा सकता । समाजवादी ता व्यक्तिमात्र क॑' उन्नति का इच्छुक होता 
है, जबकि सम्प्रदायवादों अपने हो सम्प्रदाय वालों के हित की थात 
साचता हूं, चाह उससे दूसरा का कितना हानि क्यों न हो। हमें बहत 
प्रसन्नता होगी, यदि पाकिस्तान में सवोद्य की भावना हो, और वह 
समाजवाद की ओर अग्रसर हो, पर इसक लिये श्रधिकारियों को 
स्वाथ-त्याग करना होगा, कोरी बाता से काम नही चलेगा । 
पाकिस्तान ओर भारत--पाकिस्तान के निमाण के समय 
यहाँ के नेताओं ने सम्प्रदायवाद की लहर म॑ भारत से जिस क्र रता का 
व्यवहार किया, उसका वणुन करना हम॑ अ्रभीष्ट नहीं है। सरेद है कि उसके 
बाद भी उनकी मनोजति म॑ यथ्रेष्ट सुधार नहीं हुआ । उन्हाने पाकिस्तान 
के नागरिकों को भारत के विरुद्ध भड़काया, कब्रायलियों को आाइ 
मं कश्मार पर चढ़ाई कर दो । ( यह मामला अ्रर्मा तक संथुक्त राट्र-संघर 
के सामने है ), हैदरात्राद में विरोधा तत्वों को उत्तेजना दी और विदेशों 
मे भारत को झूठा निन्‍दा का। पाकिस्तान राज्य श्रभी द। वर्ष का 
बालक है, और बचपन के ऐसे मंम्कार किस के लिए श्रन्ततः अनिष्ट- 
कारी ही द्वोते हैं | पाकिस्तान के शुभचिन्तकों को चाहिए कि राज्य की 
उन्नति में जुट जाये, और इसके लिए एक आवश्यक काय यह हैं कि 
अपने पड़ासी भारत को मित्रता और सहयोग का परिचय दे | प्रकृति 
ने भारत को एक बनाया था, पर साम्प्रदायिकता और कूटनीति ने उसे 
खंडित कर दिया | हम स्मरण रखे कि वबतमान भारत ओर पाकिस्तान 
के पारस्परिक हित एक दूसरे से मिले हुए हैं, स्वासकर सख्ती की 
पंदावार, आजपाशी उद्योग-बन्धों तथा रक्ञात्मक कार्था में एक दसरे के 
सहायक और पूरक होने की आवश्यकता है। थआाशा हैं दोनो राज्या के 
अधिकारी इस दिशा में अपने उचित कतब्य का पालन करेगे । 


१७ 


बीसवाँ परिच्छेद 
लंका 


साधारण परिचय--लंका का बहुत प्रान्नीन काल से भारत- 
वर्ष से गहरा सम्बन्ध रहा है। दोनों की रुस्कृति, धर्म, रीति-रिबाज 
आदि में बहुत समानता है। यहाँ के अधिकांश निवासी बोद्ध घर्मानुयायों 
हैं। यहाँ का भूमि को पैदावार बदाने में दक्षिण-भारत वालों का बड़ा 
भाग रहा है। योरपियनों में सत्रसे पहले पुतेंगाल वालों ने सन्‌ १५०५ 
में इसका पता लगाया। अ्रगलो सदी के मध्य में इसे हालेंड वालों ने 
ले लिया । अठारहवीं सदी में यहाँ अ्रंगरेजां का अधिकार हुआ | 
सन्‌ १७६६ मे यह मदरास प्रान्त की सरकार के अधीन किया गया 
था। पोछे सन्‌ श्८०२ में इसे भारतवष से जुदा कर दिया गया। 
इसका क्षेत्रल २४,३३२ वर्ग मोल, अ्ं,र जनसंख्या लगभग चौसठ 
लाख है। 

शासन-विकास -- अँगरेजों की श्रम न दारी के आरम्भ में लंका का 
शासन एक राजकीय उपनिवेश (क्राउन कालोनो) की तरह होता था। 
इसके लिए बादशाह अपने आइर-इन-कॉौंसिल द्वारा श्रावश्यक कानून बना 
सकता था, और यहाँ के गवर्नर को अपने उपनिवेश मंत्री के परामश 
के अनुसार नियत करता था | तन्‌ १६१४-१८ के योरपीय महायुद्ध के 
समय भारतवर्ष की भांति यहाँ भी शासन-सुधार का आन्दोलन हुआ | 
यहाँ की नेशनल कांग्र स तथा अ्रन्य संस्थाओं के प्रयस्न से सन्‌ १६२२ में 
परहाँ व्यवस्थापक सभा में निवाचित सदस्यों को अधिकता होने लगी, 
धद्यवि कानून बनाने और शासन करने का सर्वोच्च अधिकार गवनर को 


लंका १३१ 


ही रहा | पीछे लाड डोनोमोर की ग्रधोनता में एक कमीशन द्वारा जोंच 
होन पर सन्‌ १६३१ में शासनपद्धति में परिवतन हुआ । 

इस समय से शासन-प्रजन्ध एक गवनर के हाथ में रहने लगा | 
उसकी सहायता के लिए एक स्टट-कासिल या राजपरिषद होता था 
जिसे कानून बनाने तथा प्रजन्ध करने दाना प्रकार के अधिकार थे | 
इसमें पचास सदस्य निवाचित होते थ, और आठ नामजद | इनके 
ग्रजावा इसमें तन राज्याधिकार। भा बठते थ:--चोफ सेक्र टरो, लं|गल 
(कानून-) सेक्र टरो और फाइनेन्स ( राजस्व ) सेक्र टरी | 

शासन के विविध विभागों का काय सात मंत्रियों और तोन गज्या- 
धिकारियों में बंटा होता था। मंत्रियों को राजपरिपद्‌ के सदस्यों म॑ से चुना 
जाता था | प्रत्येक मन्‍्त्रों के सनापतित्व में राजपरिपद की एक स्थाया 
प्रबन्धकारिणी कमेटा होतो थी। कमेव्यों श्रपना-श्रपना सभापति 
खुद चुनतो थीं; ये सभापति गवनंर द्वारा, एक-एक बिभाग के, 
मंत्री नामजद किए जाते थे । राजपरिपद के सदस्यों के चुनाव के लिए 
निधारित योग्यता वाला प्रत्येक ब्रालिग स्त्री तथा पुरुष को मताधिकार 
था | सदस्यों के लिए श्रेगरंजा भाषा में बोलने, पढने श्रार लिखन 
को भा योग्यता का होना आवश्यक था | 

गबनर का अधिकार था कि वह चाह जिस विभाग का प्रबन्ध 
अपने हाथ में ले ले। उसे कानून बनाने का तथा बनवाने का भी बहुत 
अधिकार था | बादशाह को अ्रधिकार था कि ग्राइर-इन-कौोंसिल के 
द्वारा यहाँ की शासनपद्धति में परिवतन करें, या कोई नया कानून 
बनाये । 5 

लंका को स्वाधीनता-- राजपरिपद की माँग थां कि राज्या 
घिकार कानून बनाने में द्विस्ता न लें; बादशाह के अधिकार तथा गवनर 
के विशेषाधिकार हटा दिये झआाएँ ओर राजस्व सम्बन्धी पूणाधिकार 
कोमिल के हाथ में रहूँ । मई १६४३ में थ्रेटिंश सरकार ने घोषणा 
की कि लड्ढा उचनिवश अपना विधान स्वयं बना सकता हेँ। इस पर 
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'नेका वाले ग्पना विधान बनाने लग गये। इस बीच में ब्रिटिश 
सरकार ने एक कमीशन ( सोतजबरा कमाशन ) इसलिए नियत कर दिया 
कि लंका में जो तरह-तरह के स्वाथ या हित हैं, उन्हें ध्यान में रखकर 
नंकावालों को अपना विधान बनाने में सलाह-मशविरा दे । लंका वालों 
को यह बात नापसन्द था। वे समक गये कि कमाशन का उद्द श्य यह 
है कि अंगरेजों के हाथ में जो वहाँ के चाव अर र रत्रड़ आदि का व्यापार 
है, उसे उन्हीं के लिए सुरक्षित रग्वा जाय | नवम्बर १६४४ में राजपरिपद 
ने आजाद लंका? ( फ्री लंका ) बिल पास किया; उसका मतल॥] यह था 
कि लंका को स्वराधघीन उपनिवेश ( डोमिनियन ) बना दिया जाय। 
ब्रिटिश उपनिवेश-मंत्रो ने उस प्रस्ताव को बादशाह को मंजूरों के लिए 
नहीं रखा; इसका कारण उन्हंने यह बतलाया कि प्रस्ताव में ब्रिटिश 
सरकार के सूचित किए हुए संरक्षण । का विचार नहीं रखा गया हैं। 
इसपर राजपरिपद ने बहुत विरोध और अ्रततन्तीप जाहिर किया; कारण, 
इसस लंका के लोगों का आजादी के साथ अपना विधान बनाने का हक 
मारा जाता था । 


अक्तूबर १६४४ में लंका को सोलबरी-कर्माशन द्वारा प्रस्तावित, 
इंगलंड की शासन पद्धति के ढांचे पर, नया परिधान प्रा हुआ । नवम्बर 
में राजपरिषद ने उस्ते स्वोकार कर लिया। शअ्रत्र लंका स्वाधीन है ! 
शासन प्रतनन्ध के लिए यह नी प्रान्तों म॑ त्रिभक्त है। प्रत्येक प्रान्त में 
एक सरकारो एजन्ट, उसके सहायक ओर अन्य कमंचारों रहते हैं। राज्य 
में तीन म्युनिसिप लटियाँ २७ नगर-कौसिल और १ लोकल बोड है। 

रा्ट्रमणडल से सम्यन्ध - लंका राष्ट्रमरदल का सदस्व-राप्र हैं। 
उमका ब्रिटिश सरकार से बसा हा सम्बन्ध है, जैसा रा/्)्रमंडल के स्वराज्य- 
प्राप्त उपनिवेशों का है। वह बादशाह के प्रति राजभक्ति या वफादारो 
रखता है। 

लंका ओर भारत --.पहले कह जा चुका है कि भारत और 


लंका १३२रे 


लंका में सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से रहा है। परन्तु 
विभाजित करके शासन करने की नीति वाले अगरेजां ने इसे सन्‌ १८०२ 
से भारत से जुदा कर दिया । अब बमा और पाकिस्तान की तरह लंका 
की भी भारत से पृथक सरकार है और वह वहाँ बसे हुए भारतीयों के 
साथ वेसा मित्रता अं।र सदभावना का व्यवह्ार नहीं करतो ऊँसा कि 
खासकर एक पड़ौसी राज्य को सरकार को करना चाहिए, वरन्‌ भेदभाव- 
पूर्ण न]ति रखतो है । लंका में लगभग नी लाख भारतीय श्रमिक रहते 
हैं, उन्होंने लंका को समृद्धिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योग थ्या है। 
लंका का सरकार को चाहिए कि इन्हें नागरिकता के अधिकार का प्‌रण 
सुविधा दे, ओर भारतोयों के वास्ते लंका की नागरिकता की प्राप्ति के 
लिए समय अथवा सम्पत्ति श्रादि के कठोर बन्चन न लगावे । भारतवर्ष 
लेंका का एक पड़ोसी राज्य ही नहीं है, यह एशिया का महान राष्ट्र है, 
ओर निकट भविष्य में यह एशिया का नेतृत्व करनेबाला तथा संमार में 
अपना विशेष स्थान प्राप्त करनेवाला है। ऐसे राज्य के साथ घनिष्ट 
मित्रता का सम्बन्ध रखना स्वयं लंका के हित के लिए आवश्यक है। 
आशा है, लंका की सरकार विवेक और गम्मीरता से काम लेगी । 
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परिशिष्ट 
< किक ः री के 

राष्ट्रमंडल के उद्देश्य को पूति केसे हो ? 

अगर राष्ट्रमंडल को कमजोरियों को दूर कर इसका संगठन 
हृढ़ किया जाय तो यह विश्क-राज्य की स्थापना में एक आउश्यक 
और महलपू्ण कदम हो सकता हे और शान्ति के पथ में संसार 
का नेव॒त्र कर सकता है । - लोकशरणी 

पहले बताया जा चुका है कि राष्ट्रमणइल के सदस्यन्यट्रा ने यह 
प्रोषणा क। है कि वे रा/मण्डल के समान और स्वतंत्र सदस्य! की 
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हैसियत से शान्ति, आजादी और उन्नति की प्राप्ति में स्वतंत्रता पूब॑क 
सहयोग करने के लिए संगटित हए हैं | रा/मएणडल के इस उद्द श्य का 
पूर्ि केसे हो ! पहले इसका वतमान श्रवस्था का समभलें । 

वतमान अवस्था---रा;मएडल इस समय कुल मिला कर आठ 
स्वतंत्र राज्या का एक दे लान्दा ता संगठन है। यह न तो कोई राज्य 
है, और न इसका कोई लिखित विधान है । इसकी न काई व्यवस्थापक 
सभा है, न न्यायालय, और न कोई सेना ही। यह किसी खास 
निर्धारित योजना के अनुसार नहीं बना है, ऐतिहासिक घटनाओं ने 
इसका निर्माण किया, तथा समय-समय पर इसका संशोचन था विकास 
किया । यह आरम्भ में त्रिटिश साप्राज्य था। पीछे इसने अपने परपोड़न 
आ।र शोपण सूचक साम्राज्य शब्द को तिलांजलि देकर “ब्रिटिश 
राष्ट्रमणडल” नाम ग्रहण किया । अ्रत्र तो भारत, पाकिस्तान और लंका 
के इसके सदस्य बन जाने पर इसका अगरेजी रूप भी समाप्त हो गया 
और यह केवल राष्ट्रमरडल कहलाता है | इस प्रकार यह एक विकाश- 
शील संस्था है । हि 

इसकी न्यूनत।ए--.परन्तु श्रभी यह कई विकारों से ग्रस्त हैं । 
यदि इसे अपने श्रादश को प्राप्त करना हो तो इन विकारों को दूर 
करना आवश्यक है। राष्ट्रमएडल की मुख्य-मुख्य न्यूनताएँ या दोष 
ये हैं-. 

१--इंगलेंड का उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद 

२--बरण-विद्व प 

३--सदस्थ राष्ट्रीं का श्रापसी संघर्ष । 

अनत्र हम इन पर संक्षेप में प्रकाश डालते हैं । 

इगलंड का साम्राज्यवाद--इंगलंड के उपनिवेश विभाग 
के अधीन, संसार के विविध भागों में जिखरे हुए सेकड़ों प्रदेशा 
का विचार कीजिए, यह स्पष्ट हो जायगा कि जिस राष््रमंडल का 
एक सदस्य ऐसा प्रतिगामी और दूसरों की आथिक और राजनैतिक 
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जाणति का दमन करने वाला हो, वह स्वतंत्रता-प्रेमो राष्ट्रों का संगठन 
होने का दम नहीं भर सकता | यदि इंगलेंड अपने साथी सदस्य-राष्ट्रों 
के सामने अपनी सच्चाई का प्रमाण देना चाहता है तो उसके लिए 
उक्त सत्र उपनिवेशों को उनके जन्म-मिद्ध अ्रधिकार--ख्वराज्य--से 
बंचित करना किसी भी दशा में शोभा नहीं देता | पर अभी तो स्थिति 
यह है कि संयुक्त राष्ट्र-संघ्र (यूनो”) में इंगलेंड आदि ने अ्रपने अधीन 
प्रदेशों की नियमित जानकारी तक देने से इन्कार कर दिया, उन्हें संयुक्त 
राष्ट्र-संप्र के तत्वावधान में सोंपने या उन्हें धीरे-धीरे किन्तु निश्चित तौर 
पर और निर्धारित समय में स्वतंत्र करने का तो प्रश्न ही दूर रहा । 
याद रखना चाहिए कि लोक सत्ता का युग है। समय आएगा कि 
इंगलंड को विवश होकर इन उपनिवेशों को आजाद करना पड़ेगा। 
पर बात तत्र है कि यह कार्य स्वेच्छा और प्रसन्नता पूर्वक किया जाय । 
बणे वि द्रप--वश-विद्र प की भावना से इंगलेंड भी सर्वथा मुक्त 
नहीं है, पर उपनिवेशों में तो यह रोग बहुत हो बढ़ा हुआ हे । वहाँ 
भारतत्रामियों तथा अन्य रंगदार जातियों के आदमियों को जाकर रहने 
का अधिकार नहीं है, यद्यपि उनका क्षेत्रफल बहुत अ्रधिक है, और 
वहाँ की पेदावार से जितनी जनता का निर्वाह हो सकता है, उसकी 
अपेक्षा वहाँ बहुत कम लोगों की आ्राबादी है । वे अनगोरों का निवास 
पसन्द नहीं करते, और जो भारतवासी वहाँ जाकर रहने लग गए हैं, 
उन्हें निकालने के लिए तरह-तरह के उपाय काम में लाते हैं। खासकर 
दक्षिण अफ्रोका का यूनियन यह चाहता है कि उन्हीं भारतवासियों को 
ब्राचरी का अधिकार दिया जाय, जो योरपीय सभ्यता को अपनालें, 
दूसरे भारतवासी यहाँ से निकाल दिए जार्य। राष्ट्रमंडल के सदस्यों 
ओऔ।र खासकर इंगलंड को चाहिए कि दक्षिण श्रफ का ग्रादि उपनि शॉं 
पर दबाव डालकर उनको नीति भारतवासियां के अनुकूल बनाब | 
आपसो संघष--राष्ट्रमंडल के सदस्यों में आपसी मनमोटाव ही 
नहीं, संघर्ष मौजूद है | दक्षिण श्रक्रोका में भारतीयों के प्रति वर्ण 
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विद्व प प्रचंड रूप में है। आस्ट्र लिया में गेर-श्रास्ट्र लिया वालों के 
प्रति वर्ती जाने वाली नीति चिन्तनीय है । पाकिस्तान और भारत का 
कश्मोर में द्वन्द चल रहा है। लंका की हिन्दुस्तानियों के प्रति भेद-भाव 
की नीति त्रनी हुई है | जिस परिवार के सदस्य आपस में लड़ने-भगड़ने 
में ही अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहें हां, वह किसी महान उद्दंश्य 
को पूर्ति कैसे कर सकता है | इस प्रकार राष्ट्रमंडल के लिए यह बहुत 
जरूर। है कि वह अपने सदस्यों में सद्भावना और सोहाद बढ़ावे । 
विशेष वक्तव्य--हमने राष्ट्रमंडल के कुछ दोषों के निवारण 
के सम्बन्ध में विचार किया | इसी प्रकार इस संस्था की अन्य तज्ुटियो 
या न्यूनताओं को दूर करने के विषय में विचार किया जा सकता है । 
इसके सदस्य राष्ट्रों को चाहिए कि अपना-अपना विकास करने के साथ 
सामूहिक विकास का प्रयत्न करे तथा विश्व-हित का लक्ष्य रखे | अपनो 
विदेश-नीति, व्यापार-नीति आदि निर्धारित करने में अपने निजी स्वाथ 
का ध्यान न रख कर व्यापक दृष्ठिकोण से काम लें, कोई सनिक या 
अन्य प्रकार को गुटबन्दी न कर और संसार के नव-निर्माण और शान्ति 
का प्रयत्न करते हुए विश्व-संध की रचना का मार्ग प्रशस्त करें । 
तभी इस संध्या का नाम साथक होगा, और इसके उद्देश्य की पूर्ति 
हो सकेगी । 
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